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 This  is  translated  version  in  a  summary  form  of  Lok  Sabha  Debates
 and  contains

 /English  translation  of  speeches  etc.  in  English/Hindi.]



 विषय  सूची/ (07९15

 झक  3  1974/13  1896

 No.  30,  Wednesday,  April 3,  1974/Chattra  13  896  (Saka)

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर/ 081.
 ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पृष्ठ नेता  प्र०  संख्या
 5.  0.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 546  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  दवारा  राज्य  की  Request  by  Andhra  Pradesh
 Government  for  experienced

 योजना  बनाने  के  लिये  अनुभवी  officerS  from  the  Centre  for
 formulation  of  State’s  Plan  1-3 अधिकारियों  की  सेवाएं  देने  के  लिये

 केंद्र  से  अनुरोध

 47  समाचारपत्न ों  के  सिनेमा  a  विज्ञापनों  ifficulties  of  Bengali  Film
 Producersdauéto  restiiction  on

 वे  लिये  स्थ।न  पर  प्रतिबंध के  कारण
 Cinema  Advertisement

 Space बंगाली  फिल्म  निर्माताओं  की  3-4 in  Newspapers

 तालियां

 550  कोयले  की  कमी  के  कारण  सीमेंट  Laying:  off  of  Workers.in  ce-
 ment  factories  for  want  of

 कारखानों  में  मज़दूरों  की  जबरी  छट टी  coal  e  e  e  4-6

 551  Attempt  to  liquidate  apPro- आनन्द  माग  हत्याकांड  में  इक्बाली
 vers  11  the  Anand  Marga

 गवाहों  को  मार  देने  का  प्रयत्न  murder  case  |  .  6-10

 553  Permission  from  DGTD  for  (1- उत्पादन  के  विविधीकरण  के  लिये
 10-12

 निजी  विकास  महानिदेशालय  से  मंजरी  verSification  of  production

 for 556  तकनीकी  जानकारी  के  लिये  विदेशी  Foreign  Collaboration

 सहयोग
 technical  know-how  के  2-13

 557  भारत  में  यूगोस्लाविया  के  नागरिकों  Violation  of  Foreign  Exchange of
 दवारा  विदशी  मुद्रा  नियंत्रण  विनियमों  regulations  by  citizens

 ह  14
 का  उल्लंघन

 YugoSlavia  in  Indva

 558  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रमीण  Postal,  Telegraph  and  Tele-

 क्षत्रों  में  झक  व  तार  टेलीफोन  phone  Communications  In  ru-
 talareas  during  Fifth  Pian  14-16

 संचार  व्यवस्था

 559  झांसी  उत्तर  प्रदेश  में  रेडियो  (10  Station  m  Jhansi

 स्टेशन  U.  17

 60  जाब  के  लिय  पांचवीं  योजना  म  Request  for  expanSicn  of  outlay
 17-18

 परिव्यय  में  विधि  करने  क  अन  रोध
 for  Punjab  for  Fifth  Plan  .

 18-20 562  जमाखोरों  के  विरुद्ध  अभियान  Drive  against  hoarders

 किसी  नाम  पर  अंकित  यहँ  +  इस  बात  का  द्योतक  हैं  कि  प्रश्न  को  सभा  मे ं'  उस  सदस्य  नें

 वास्तव में  पूछा  था  ।

 The  Sign  +  marked  above  the  name of  a  Member  indicated  that  the  question  was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)

 LSS(ND)/74



 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर/ारापफाथ
 ANSWERS  TO  QUESTIONS

 लाज  सख्या  पृष्ठ

 Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 548  गनसधान  और  विकास  a  लिय  eal  हं  Compulsory  cess  on  inaus-
 trieS  for  reSearch  and  deve-

 पर  अनिवार्य  कर
 opment  क्  21.

 549  लार्स  रोड  वेल्फेयर  फेडरशन  का  Memorandum  to  Lt  Gover-
 nor  of  Delhi  by  Lawrence

 दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  को  ज्ञापन  Road  Welfare  Federation  os  21

 552  इन्दौर  से  बम्बई  तक  माइक्रोवेव  लाईन  Indore-Bombay  Microwave  Link  21

 554  बिहार  के  एक  डाकखाने  से  बीमा  किय  15811  of  Insured  covers
 from  a  poSt  office  in  Bihar  22

 हुए  लिफाफों  का  गायब  हो  जाना

 355  दिल्‍ली-ग्वालियर  के  बीच  सीध  डायल  ६1111-0  छा  1101  direct  dialling  22

 घटाकर  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था

 22-23 561  मारुति  कंसलटेंसी  सर्विसिज़  Maruti  Consultancy  Services

 63  दूसरी  तहसील  हैडक्वाटर  में  एक  Removal!  of  a  telephone  pole

 स्कूल  के  निर्माण  में  रुकावट  obstructing  constru  ction  of  a
 Schoo  In  Desuri  Tehsil

 बनने  वाले  एक  टेलिफोन  पोल  का  Headauarters  23

 हटाया  जून  थ्

 564  पश्चिम  बेर  तथा  उड़ीसा  के  Loss  to  Engineering  Industries
 in  West  23-24

 निय रिंग  उद्योगों  को  हानि
 Bengal  and  Orissa

 565  Minimum  pay  in  Indian  Tele-
 इंडियन

 टेलीफोन  इंडस्ट्री  में  न्यूनतम
 phone  InduStry  24 वेतन

 पता  प्र०  सख्या
 U.  Q.  Nos

 5487  भारत-अमरीकी  सशक्त  ndo-t  S.  Joint  Ventures  24

 54  25 कनाडा  में  भारतीय  इंजीनियर  Indien  Engineers  पर
 Canada

 5489  दिल्‍ली  में  बिक्री-कर  से  छट  Sales  Tax  exemptions  in  Delhi  25

 5490  अखिल  भारतीय  निर्माता  संगठन  से  Memorandum  from  All  India
 ज्ञापन  Manufacturers  Organisation  25

 3491  सीमेंट  का  निर्यात  Export  of  cement  25-26

 5492  सरकारी  क्षेत्र  में  उपभोक्ता  वस्तुओं  al  Production  of  consumer  [0008
 उत्पादन  in  Public  Sector  क  26

 5493  विविध  भारती  से  श्रद्धांजलि  कार्यक्रम  Shardanjali  Programme
 fom Vividh  Bharati  26

 5494  बच्चे  पैमाने  पर  गृह  निर्माण  संबंधी  Offer  by  U.N.D.P.  to  C.S.LR.
 for  Supplying  experts  and इन  बनाने  के

 लिय
 विशेषज्ञ  तथा

 e  Uipment  for  deSigning
 करण  जुटाने  हेतु  क सथक्त ष्झ  राष्ट्र  विकास  Construction  of  houses  on
 कार्यक्रम  दवारा  वैज्ञानिक  तथा

 ata
 mass  Scal  27

 fra  अनुसंधान  परिषद  को  पेशकश

 (ii)



 ERS  TO  QUESTIONS—Contd meat
 के

 लिखित  )  WRITTEN

 अता०  प्र०  सख्या  पीठ

 U.Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 5495  मलयालम  फिल्म  उद्योग  की  सहायता  Scheme  of  Kerala  Govern-
 ment  to  assist  Malayalam के  लिये  केरल  सरकार  की  योजना  Film  Industry  e  27

 5496  मध्य  प्रदेश  के  स्वाधीनता  सेनानियों  Grant  of  pensions  to  freedom

 को  पेशन  की  अदायगी  fighters  from  M.P  कि  27

 5497  स्वतंत्रता  सेनानियों  का  जीवन  परिचय  Request  from  M.P.  Govern-
 ment  for  funds  for  publishing प्रकाशित  *के  लिये  मध्य  प्रदेश  ‘Who's

 सरकार  दवारा  धन  देने  का  अनीश
 freedom  fighters
 who’’  च  फ  27

 Communal  riots  in  Madhya 5498  मध्य  प्रदेश  में  1971-72  और  1972-

 73.0  के  दौरान  साम्प्रयधिक दंगे
 Pradesh  during  1971-72  and
 1972-73  .  28

 5500  मध्य  प्रदेश  को  सीमेंट  की  सप्लाई  Supply  of  cement  to  M.  28

 Strike  by  employees  of
 Grih

 501  गहे-कल्याण  केन्द्र  के  तमंचा  रियों  दवारा
 Kalyan  Kendra  28-29

 हड़ताल

 5502  fad)  और  विधान  के  बीच  टेलीफोन  Telephone  link  between  Sichi
 and  Waidhan  e  29

 व्यवस्था

 5503  राजस्थान  में  बचत  बेक  की  सुविधा
 Post  offices  in  RajaSthan  with

 वाले  डाकघर
 facilities  to  operate  Savings
 Bank  Accounts  30

 5504  कुतब  मीनार  देखन  के  faq  आय  Robbing  of  sight-seers  at
 Muted

 लोगों  का  लूटा  जाना
 Minar  30-31

 5506  Industrial  development  of  da-
 मध्य  प्रदेश  के  डाक

 arn  ग्रस्त
 coitinfested  area  of  Madh

 nya क्षेत्र  का  औद्योगिक  विकास  Pradesh  31

 5507  Bhind-Etawah  Telephone  Line  31-32 भिंड-इटावा  टेलीफोन  लाईन

 5508  ग्वालियर  स्थित  ऑडियो  स्टेशन  पर  Higher  power  transmitter  at

 शक्तिशाली  ट्रांसमिटर  का  लगाया  जाना
 A.I.R.,  Gwalior  32

 509  तथा  नगरों  के  बीच  Direct  dialling  system  between

 सीध  डायल  घटाकर  टेलीफोन  करने  Gwalior  and  other  cities  32

 कीः  व्यवस्था

 5510  पंजाब  में  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिलों  Appointment  of  Controll-:
 में  .  नियंत्रकों  की  नियुक्ति  in  Sick  textile  millSin  Pun

 Jab  क  फि  कि  2-33

 5511  दिल्‍ली  में  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिलों  Appcintment  of  Controller  in

 नियंत्रकों
 की

 नियुक्ति
 sick  textile  mills  In  Delhi  33

 5512  Pak  Nationals  staying in
 10987

 केरल  में  दीर्घावधि  दिशा  लेकर  रह  रहे
 term  visaS  in  Kerala  33 पाकिस्तानी  राष्ट्रिक

 5513  लाइसेंस  समिति  का  निर्णय  DeciSion  of  Licensing  Com-
 mittee.  क  e  34

 (iii)
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 Recording  by  D.G.T.
 D.

 of 5514  विविधीकरण  की  अनुमति  देने  के  लिय

 शर्तों  को  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय
 Conditions  for  allowing  diver-

 e  चे Sificati lon.  34
 gre  रिको  किया  जाना

 §515  रोजगार  की  विधि  की  दर  Employment  growth  rate  35-36

 5516  नारियल  जटा  उद्योग  का  ATA TT  रण  Modernisaticn  of  Ccir
 industry,  क  s  चि  शक  37

 MechaniSation  of  Coir  indus- 55147  नारियल  जटा  उद्योग  का  मशीनीकरण
 e  e  .  ल  37 try.

 5  पश्चिम  बंगाल  में  दूर  संचार  उद्योग  Tele-communication  indyStrics
 in  West  Bengal.  े  ह  37

 ASh  in 519  काँच  उद्योग में  सोडा  एश  की  कमी  Shortage  of  Soda
 कै  क glass  iaduStry  38

 5520  मध्य  प्रदेश  में  डा०
 सलीमुद्दीन

 की  Arrest  of  Dr.  Salirudcin  in
 Madhya  Pradesh  °  38

 गिरफ्तारी

 5521  आकाशवाणी  तथा  टेलीविजन  के  Propagation  of  salient  features

 माध्यम  से  कानन  की  मुख्य  बातों  का
 of  law  through

 ALR.
 and

 Television  e  38
 प्रचार

 5522  पांचवी  योजना  में  संयुक्त  राज्य  Private  capital  expectea  from
 U.S.A,  in  Fifth  Plan  e  39

 अमरीका  से  प्रत्याशित  निजी  पूंजी

 5523  घोर  डीह  चावल  तस्करी  कांड  Ghoghar  Diha  Rice  Smug-
 €  oe  e  39 gling  Scandal

 5524  योजना  आयोग  के  अधिकारी  का  Visit  of  Planning  Commission
 official  to  Punjab  Agficul- उर्वरकों  के  इष्टतम  प्रयोग  के  संबंध  में  tural  University  on

 optinum पंजाब  कृषि  लेखाविद्यालय  का  दौरा  use  of  fertilisers  ह  39-40

 5525  Theft  of  manhole  covers  in करोल  बाग  दिल्‍ली  में  नालियों
 Karol  Bagh,  Delhi  *  40

 ह  ढक्कनों  की  चोरी

 5527
 श्रीनगर

 में  औषधियों  तथा  विदेशी  मुद्रा
 Illicit  dealings  in  drugs  and

 foreign  currencies  in
 Stina- का  अवध  व्यापार

 gar  e  थक  40

 employment 28  दिल्‍ली  में  रोजगार  कार्यक्रमों  पर  Expenditure  on
 e  41

 व्यय  programme  in  Dethi

 5529  दलाई  लामा  का  तिब्बत  छोडकर  Departure  of  Dalai  Lama
 from Tibet  to  India  41

 भारत  आना

 5530  भारत  में  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  Foreign  Nationals  working  in
 Public  and  Private  Sectors

 क्षेत्रों  में  काम  कर  रहे  विदेशी  नागरिक  in  India  क्  क्  थै  41

 5531  Indian  Telemetric  Centre  near
 मास्को

 के  निकट  भारत  का  ट्लीमीटरी
 Moscow  e  e  e  42

 ७, कद्र

 §533  नारियल  जटा ब  ईं  के  कर्मचारियों  को  Bonus  to
 employee

 eS
 of  cour Board  42

 (iv)



 ं  के  लिखित  WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 ओष्ठ घर  संख्या

 U.Q.  Nos.  faq  SUBJECT  PAGES

 5535  पश्चिम  बंगाल  में  इंजीनियरिंग  उद्योग  Survey  of  engineering
 दशक .

 की  TAA T
 in  West  Bengal.  42

 Outlay  for  the
 zeman  Plan  Or

 553  वर्ष  1974-75  की  वार्षिक  आयोजना
 1974-75  42-43

 के  लिये  परिव्यय

 5537  आदिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिय  Allocation  for  development  of
 Tribal  areas  «  क  श  43

 नियतन

 5538  उड़ीसा  मं  एक  कागज  मिल  की  Setting  up  of  a  paper  mill  at
 Jeypore,  Orissa  43-44

 स्थापना

 5509  के  प्रमख  तथा  महत्व पण  Proposal  to  link  major  and
 important  towns  of  Rajasthan शहरों  को  हवाई  डाक  सेवा  से  सम्बद्ध
 with  Air  Postal  Service  चि  44

 करने  का  प्रस्ताव

 5540  तीसर  बतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  Appiicability  of  recommende-
 tions  of  Third  Pay  Commis- आकाशवाणी  के  असिस्टंट ों  पर  लाग
 51011  10  A.I.R.  Artistes  44

 करना

 5541  गुजरात  हाल  के  आन्दोलनों  Re-building  of  property  dame-

 ged  during  recent
 agitation क्षतिग्रस्त  सम्पत्ति  का  पुननिर्माण

 in  Gujarat. .  44-45

 5542  दौर  (  य  के  एक  युवक  Discovery  of  an  alternate  to

 दवारा  पैटोल  के  विकल्प  की  Petrol  by  a
 deuka

 of
 ग (M.P..  e  45

 खोज

 5543  उद्यम कर्ताओं  को  लाइसेंस  देने  के  लिय  Factors  responsible  for  issue  of

 जभ्मदार  आधार  Licences  to  entrepreneurs  45

 5544  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा
 Revision

 of  LAS.
 ea  re)  flices  to

 कारियों  को  राज्य  सरकारों  के  पास  State  Gover  nments.  45-46

 वापिस  जना

 5545  रे फ्रीजर टरों  के  मत्य  में  वद्ध  11  acrease  in
 price  of

 refrigera-
 tor  Ny  46

 5546  टेलीविजन  ai  के  यो  में  विधि  Increase  in  Prices  of  T.V.  sets  46

 5547  ay  1974-75  के  faa  राज्यों  को  Alloca  tinns  to CiOMs  States  for  1974-
 5  ी  46-48 नियतन

 5548  वह  1974-75  के  दौरान  राज्यों  को  Central  Assistance  to  States
 during

 1974
 75  48 केन्द्रीय  सहायता

 5549  पांचवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  में  Delay
 in

 finalisation
 of  Fifth

 | विलम्ब
 rian  49

 5550  संकटग्रस्त  इंजीनियरी  कारखानों  संबंधी  Report  of  spec’zigvoup  onsick

 विशेष  दल  का  प्रतिवेदन  engineering  units  49-50

 (v)
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 5551  आई ०  पी०  एस०  अधिकारियों  के  Charges  against  IPS  officers  .  50

 विरुद्ध  आरोप

 5552  आकाशवाणी  दवारा  विदशी  भाषाओं  Foreign  languages  programmes

 के  काय  क्रमों  का  प्रसारण  broadcast  from  A.I.R  0-51

 55  खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  में  Appointment  of  Manager  in

 मैनेजर  की  नियमित  Khadi  Gramodyog
 pievan  51.0 New  Delhi

 Khaa! 5554  पिछली  प्रशासन  में  खदी  ग्रामोद्योग  Pending  disputes  of

 नई  दिल्‍ली  के  अनिर्णित  विवादਂ  Gramodyog  Bnavan,  New
 Delhi  in  Delhi  Administra~-
 tion  e  5.0

 5555  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  के  Issue  of  COB  Licences  for

 सिफारिशों पर  संतीवीनी  के  ato  ao
 Santivint  on  the  recommen-
 dations  of  D.G.T.D  e  51-52

 बी०  लाइसंस  जारी  किया  जाना

 555  पांचवें  योजना  में  लघ  उद्योगों  की  Seminar  on  role  of  Small  Scale
 industries  in  Fifth  Plan  क  52

 भूमिका  १र  गोष्ठी

 5557  कलकत्ता  टेलीफोन  विभाग  का  Functioning  of  Calcutta  Tele-

 करण  Phone  °  e  2-53

 5558  मसाज  फिलिप्स  एण्ड  कंपनी  दारा  इल४  7  Year  Plan  submitted  by  M/s

 ट्रॉनिक के  विकाश  के  लिपे  vee
 Phillips  and  Co.  for  develop-
 ment  of  electronics  33

 की  गई  7  वर्षीय  योजना

 5559  छिपे  नागाओं  की  संख्या  Number  of  underground  Nagas  34

 5560  Charges  of  corruption  against अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  अधिका  रियों
 officers  of  AllIndia  Services,  54

 के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोप

 5561
 हिमाचल  प्रदे  जम्मू  और  कश्मीर  Industrialjsation  of  Himachal

 Pradesh,  J  &  K,
 Punjab  and पंजाब  और  हरियाणा  में

 Haryana  54-55
 शहरीकरण

 5562  पंजाब  और  हिमाचल  प्रदेश  में  za  Teleprinter  services  in  Punjab
 and  H.P  |  55

 प्रिन्ट  सेवाय

 3563  हिमाचल  प्रदेश  जम्मू  व  काश्मीर  Transport  subsidy  to  Himachal
 Pradesh  and  J  &  K  55-56 को  परिवहन  संबंधी  राज सहयता  दिया

 जाना

 5564  मंत्रालयों  में
 संयुक्त  ufvay,  Appointment  of  Secretaries,

 Joint  Secretaries,  Deputy  Sec-
 उप-सचिवों  तथा

 सहायक
 सचिवों  की  retaries  aNd  Assistant  Secre-

 fra fra  taries  in  Ministries  .  56

 5565  दिल्ली  में  सात  देशों  seven-Nation  Mayors  Con- के  महापौरों  का
 ference  in  Delhi सम्मेलन

 (vi)
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 5566  ary  प्रदेश  और  कर्नाटक  में  अनुसूचित  Voluntary  OrganiSations  enga-

 जनजातियों  के  ged  in  the  Welfare  of  Sche-

 जातियों  अनुसूचित  duled  (.5165/111065  in  Andhra
 कल्याण  में  लगे  ऐच्छिक  संगठन  Pradesh  and  Karnatka  517.0

 5567  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  Samaj  Kalyan  programme  dur-
 ing  5th  Plan  51.0

 समाज  कल्याण  कार्यक्रम

 5568  मारिशस  को  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  Indian  delegation  to  Mauritius  517.0

 5569  इलेक्ट्रोनिक्स  उद्योग  का  विकास  Development  of  Electronic
 industry  eo  58

 5570  आयोजन  का  विकेन्द्रीकरण  Decentralisation  of  planning  58-59

 5571  गुजरात  में  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  Political  affiliation  of  persons

 zat  संबंधी  अधिनियम  के  अन्तगंत
 arrested  in  Gujarat  under
 M.L.S.A.  59

 arta में  गिरफ्तार  व्यक्तियो  का

 राजनीतिक  दलों  से  संबंध

 5572  Central  assistance  for  employ- महाराष्ट्र  के  रोजगार  गारंटी  योजना
 ment  guarantee  scheme  in के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  Maharash’'ra  कि  59-60

 5574  सांगली में  विभागीय  तार-घर  के  लिय  Building  for  Departmental
 60 भवत  Telegraph  Office  at  Sangli

 5575  ग्रस्त  उद्योगों  के  *  सरकारीकरण  Guidelines  for  take  over  of  sick
 industries  61 छु  लिये  मां  दर्शी  सिद्धांत

 5576  ag  1974  के  दौरान  दिल्‍ली  में  Number  of  cases  of  theft  in

 चोरी
 के  मामलों  की  संख्या

 Delhi  during  1974  61

 5577  दिल्‍ली  में  कपूर  पुलिस
 Refusal  by  Shakarpur  Police  to

 द्वारा
 चोरी  की  शिकायत  दर्ज  करने  register  Complaint.  of  theft

 in  Shakarpur,  Delhi  61
 से  मना  करना

 5578  दिल्‍ली  के  यमुनापार  क्षे  में  Number  of  persons  arrested  in
 क

 के  मामलों  में  गिरफ्तार  किये
 Trans-Yamuna  area  of  Delhi
 iN  connection  with  thefts  62

 गये  व्यक्तियों  की  संख्या

 5579  पोस्ट  कार्डों  का  दुरुपयोग  Misuse  of  post  cards  62

 5580  राष्टीय  डाक  तथा  तार  कर्मचारी  संघ  S'atement  made  by  President

 के  अध्यक्ष  दवारा  दिया  गया  वक्तव्य
 of  National  Federation  of

 डी &  T  Employees  62

 5581  भद्रक  एचे ०  पी०  Ato  का  विस्तार  Extension  of  Bhadrak  HP 41.0  0.  63

 5582  पांचवीं  योजना  में  उड़ीसा  में  केन्द्रीय  Céntral  Sector
 Orissa  in  Fifth  Plan

 Projects  in

 क्षेत्र  की  परियोजनाओं  63

 5583  नारियल  जटा  बों  के  सचिव  के  विरूद्ध  CBI.  inquiry  against  Secretary
 of  Coir  Board केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  दवारा  जांच  63-64

 (vil)
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 5584  पाल  में  स्वचालित  टेलीफ़ोन  एक्सचेंज  Automatic  Telephone  Exchange
 at  Punalur  64

 5585  नारियल  जटा  ate  के  कमरा  रिवर  Recruitment  rules  for  Coir

 के  faa  भर्ती  नियम  Board  employees  क  64

 5586  शिशु-आहार  के  उत्पादन  के  लिए  Issue  of  licence/letter  of  intent

 लाइसेंस/आशय  पत्र  जारी  करना  for  production  of  baby  food  65

 87  पांचवीं  योजना  के  दौरान  सिंचाई  क्षमता  Command  area  development
 authority  for  maximum  be-

 के  अधिकतम  लाभ  उठाने  a  faa

 कर्नाड-क्षेत्र  विकास  प्राधिकरणਂ
 nefit  from  irrigation  poten
 tials  during  Fifth  Plan  65

 5588  पश्चिम  बंगाल  में  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  Hill  Development
 Scheme  tot  66

 योजना
 West  Bengal

 5589  होली  के  दौरान  जबलपुर  ,  मध्य  प्रदेशਂ  Communal  riot  in  Jabalpur
 Madhya  Pradesh  during

 में  साम्प्रदायिक  दंगे
 Holi  66

 उच्चतर  वेतनमानों  a  निसंदेह  7at  Preference  to  Assistants.in  ex- 5590
 66-67

 में  सहायकों  को  प्राथमिकता  दिया  जाता
 cadre  posts  in  higher  grades

 5591  फरार  रना  दिल्‍ली  में  गंडों  दवारा  Molestation  of  a  Harijan  girl
 by  goondas in  Farrashkhana,

 एक  हरिजन  लड़की  से  छेड़छाड़
 Delhi  e  67 e

 Issue  of  letters  of  intent  to  My- §592  HAT  इंडस्ट्रियल  एंड  इन्वेस्टमेंट  डे
 sore  Industrial  and  Invest-

 भेंट  कार्पोरेशन  को  आशय  ca  जारी

 करना
 ment  Development  Cor-
 poration  e

 t
 67

 Letter  cards  68 §593  पत्न-कीड़े  थे

 5594  योजना  आयोग  के  सदस्यों  में  मतभेद  Differences  among.  Members  of
 Planning  Commission  «  68

 5595  दिवंगत  प्रो०  एस०  एन०  बीस  क  Bridging  out  works  of  Late

 कार्यों  का  अंग्रेजी  तथा  अन्य  भारतीय
 Prof.  S.N.  Bose  in  English
 and  other  Indian  languages  68

 भाषाओं  मैं  प्रकाशन

 5596  नेताजी  जांस  आयोग  क  लिय  ana  Extension  of  time  limit  to  Ne
 taj!  Inquiry  Commission  68-69

 बढ़ाना

 5  97  आचार  विनोबा  भावे  के  साझा  पर  Stoppage  of  production  01

 अश्लील  फिल्मों  के  निर्माणਂ  पर  रोक
 bscene  films  as  suggested

 by  Acharya  Vinoba  Bhave  69
 लगानी

 5598  पांचवीं  योजना  को  अंतिम  रूप  देने  Postponement  of
 finalisali

 ion  of

 क

 कार्य  को  स्थित  करना
 Fifth  Plan  69-70

 Inquiry  into
 incidents

 involv- 5599  ल  हैल्थ  स्क्वेड  कै  सदस्यों  से

 ठना  ओं  की  ऊ  ing  members  of  Central
 सथ

 म

 aq  घट  TiMtl  |  ata
 0 Health  Squad

 (vill)



 प्रदान t  लिखित  )
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 5600  आदिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  के  faa  Inclusion  of  sub-plz {4orQ  fila  n  in  the

 Fifth  Plan  for  development. पांचवीं  योजना  में  उप-योजना  का
 of  tribal  areas  70-71

 शामिल  किया  जाना

 5601  उडीसा  के  पिछड  क्षत्रों  में  संचार  Communication  facilities  in
 backward  reas  of  Ovissa  11-12

 afaara

 56  उडीसा  में  वाय  तथा  जल  प्रदूषण  को  hecking  of  Air  and  Water
 Pollution  in  Orissa  7  he >

 रोकना

 5603  49-94 qegT  में  मुद्रास्फीति  को  प्रवृत्ति
 Short  term  scheme  to  deal  with

 Int
 alfonary  trendi  economy

 72
 से  नि ने फट  के  लिये  अल्पकालिक

 5604  पल्लों  के  पहुंचने  में  विलंब  के  में  Assessment  regarding  delay  in

 समीक्षा
 delivery  of'leiters  12-73

 Change  in  formula  Of  financial 5605  अन्तर्राज्यीय  असंतुलन  द्र  करने  के

 लिये  राज्यों  को  वित्तीय

 :

 सहायत  के
 assistance  to  State  to  remove
 inter-State  disparity  73-74

 फार्मूले  मैं  परिवर्तन

 5606  सशस्त्र  विद्रोही  मिजो  लोगों  द्वारा  नगा
 of  money  by  armed

 stile  MizoS  from  villagers  75
 ग्रामीणों  से  धनराशि  एकत्रित  करन

 5607  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेता
 Permanent  strength  cf  Cen‘ral

 तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा
 Secretariat  Stenographers
 Service  and  Ciericai  Service

 75
 में  कर्मचारियों  के  स्थायी  पद

 5608  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  Postponement  of  implementa-
 tion  of  letter  ofintent  due  to पहनें  की  फ़िंयान्विति  को  स्थगित  करना
 Shortage  of  raw  materials  75-76

 5609  समाचारपत्रों  में  विज्ञापनों  के  Effect  of  space  restriction 0 of
 ‘Cinema  Advertisements  in बारे  में  स्थान  नियंत्रण  कीं  घोषणा  का  newspapers  ‘on  the  people फिल्म  प्रचार  पर  आश्रित  रहने  वाले  depencent  on  film  publicity.  76

 लोगों  पर  प्रभाव

 Increase  for 5610  ः  1974-75  के  लिये  परिव्यय  में
 1974-75

 in  Pian  outlay

 वृद्धि ८
 76-77

 5611  Setting.  up  of  newsprint  plant वेस्ट  Hee  पे
 पपर  मिल  द वारा  अखबारी

 कांगंज  के  Ada  की  स्थापना
 by  West  Coast  Paper  Mills  1.0

 5612  Unearthing  a  gang  of  burglars दिल्‍ली  में  संघ  मारने  वाल
 at  Wazir  put.  Delhi  77-78

 एक  गिरोह  का  पता  लगाया  जानां

 5613  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  उठ  दाये
 False  claims  of  freedom  fiighters  78

 5614  Development  of.  _Therium  te- थोरियम  प्रौद्योगिकी  ar  विकास  chnology  78-79
 5615

 faqes
 राज्य  के  सीमा वती

 क्षेत्रों  में
 में  Raid’  by  underground  Mizcson

 Tri  pu ककना  eh ira’  State alate  Border  areas.  79 गत मिजो  लोगों  दवारा  छापे  मारना

 (ix)
 LSS(ND)/74
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 5616  ay  जानकारी  aq  वाल  स्वतंत्रता  Freedom  Fighters  who  supplied

 Para  factual  informaticn  79

 9617  पूंजीगत  वस्तुओं  का दे
 में |  निसार  Indigenous  manufacture  of  capi- tal  goods  80

 5618  पटना  स्थित  डाक-तार  विभाग  के  Ambulance  for  P.  &  T.
 cispen-  80

 औषधालय  के  faq  एम्बलेन्स  की  Sary  in
 Patna

 व्यवस्था  करता

 5619  डाक-तार  विभाग  औषधालयों  में  विभा  Facility  of  medical  treatment  to

 departmental  canteen  sfaff गाय  जलयान  हों  के  कर्मचारियों  को  in  P.  '&  T.  dispensaries’  हि
 डाक्टरी  इलाज  की  सुविधा

 5620  Report  of  the  Review  Com- साहा  इन्स्टीट्यूट  आफ  fe  न्यूक्लियर  mittee  on  Saha  InStitute  of
 फिजिक्स  कलकत्ता  के  बारे  में  समीक्षा

 समिति  का  प्रतिवेदन
 Nuclear  Physics  Calcutta

 5621  बम्बई  में  भाषायी  अल्पसंख्यकों  पर  Cases  of  attacks  on  linguistic
 81-82

 आक्रमण  के  मामले
 minorities  in  Bombay

 5622  Allotment  of  vacant  flats  to बम्बई  में  कर्मचारियों  को  खाली  पैकटों
 82

 आवंटन  ployees  in  Bombay

 5623  People  living  on  poverty  line  82-83 गरीबी  स्तर  पर  निर्वाह  करने  वाले  लोग

 5624  Criteria  for  creaticnof  pests  cf आकाशवाणी  में  कांट्रेक्ट  के
 आधार  पर

 basis
 प्रोड्यूसरों  के  पद  बनाने  के  लिये  मानदंड

 Producers  on  contract
 e in  A.L.R  83-84

 Identical  duties 5625  आकाशवाणी  में  पर  काम  performed  by

 करने  वाले  प्रोड्यूसरों  तथा  नियमित
 Producers  on  contract  ५2515
 and  regular  Programme  Execu-

 प्रोग्राम  एक् जीक्यू  टीमों  के  कार्यों  में  tives  in  ८.1,  र  84

 समानता

 5626  दर्शन  केद्रों  के  लिये  भर्ती  का  नया  ढंग  New  Staffing
 pattern  for

 T.V.
 Centres  84-85

 5627  आकाशवाणी  में  काम  करने  वाले  Number  of  Progranimé  Offi-

 58  की  आय  से  अधिक  अवधि
 cers  in  AIR  whose  _  services
 have  been  ex  xended  beyond  the

 तक  बढ़ाई  TS  सेवा  वाले  प्रोग्राम  age  of  Fifty-eight
 ifaartftal  की  संख्या

 5628  New,  Radio  Stations  and वह  1972-73  तथा  1973-74  के

 दौरान  खोले  गये  रेडियो  स्टेशन  और
 T.

 YS  Centres  Opened
 during

 85-86
 टेलीविजन  कद्र

 3629  कलकत्ता  मद्रास  तथा  दिल्‍ली  Cosmopolitan  character  of  cities

 का  महानगरीय  स्वरूप
 of  Calcutta,  Bombay

 Delhi and  Madras
 86

 5630  उत्तर  प्रदश  के  लग  उद्योगों  में  कच्चे  Shortage  of  raw  material  ingmal  |
 scale  industry  m  Uttar माल  की  कमी  Pradesh  87

 (x)



 प्रश्नों  के  लिखित  )  (WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता०  धन  सख्या  पृष्ठ
 U.Q.  Nos  Susyecr  PAGES विषय

 Internal  Telephone  network  in 5631  दिल्‍ली  के  सरकारी  कार्यालयों  में
 oy  oe:  Government  offices  in  Delhi  87-88
 जाप  fea  ठलीफोन  व्यवस्था

 5632  परी  पोस्टल  डिविजन  में  सार्वजनिक  Opening  of  PCOs  in
 Eur  Bos- tal  Division  88

 ठलीफोन  केन्द्रों  का  खोला  जाना

 5633  उड़ीसा  में  zarnta  के  लिय  प्रतीक्षा  Waiting  list  for
 tstepho  nes

 in
 rissa  89

 सची

 5634  qq  1974-75  के  faa  उड़ीसा  के  Plan  outlay  for  Orissa  for
 1974-75  89

 लिये  योजना  परिव्यय

 Annual  Plan  for 5635  वर्ष  1974-75  के  faa  पंजाब  की  Punjab  for

 वार्षिक  योजना
 1974-75  89-90

 Conversion  of  Blast  Furnace 5636  उद्योगों  में  इधन  की  लागत  कम  करन

 के  लिय  ana  भट्टी  car  को
 Slags  into  Insulating  Wool
 for  Cutting  down

 fuel  cost
 in

 इन्स ले टिंग  वल  में  परिवर्तित  करना  induStries  90

 5637  जामनगर  शहर  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  Applications  for  Telephone  (011-
 nections  in  Jamnagar  city  90

 के  faa  आवेदन  पत्र

 5638  गोआ  में  लोह  अयस्क  परियोजना  स्थापित  Setting  up  of  an  11011  ore  pro-
 ject  in  Goa  ष्  91

 करना

 5639  केरल  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  औद्योगिक
 Issue  of  induStrial  jicens€s  tn

 backward  areas  of  Kerala  91
 लाइसेंस  जारी  करना

 5640  केरल के  लिए  वह  1974-75  की
 Annual  Plan  for  Kerala  -for

 1974-75  91
 वार्षिक  योजना

 5641  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  के  अस्तगत  Loan  to  Kerala  under  Rural
 Industries  Project  92

 केरल  की  दिय  wa  ऋण

 5642  केरल  के  डाकघरों  में  सार्वजनिक  Public  telephones  in
 peat  offices in  Kerala  92-93

 टेलीफ़ोन

 राज्य  विधान  सभा  को  भंग  करने
 Central  and  State  Government

 5645
 employees  of  Gujarat  arres-

 के  संबंध  में
 निकालें

 गए  जुलूस  में  ted  on  account  of  their  parti-
 cipation  in  procession  for भांग  लेने  वाले  गुजरात  में  केन्द्रीय
 dissolution  of  State  Assemb]  93-94

 तथा  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों

 की  गिरफ्तारी

 5646  गुजरात  में  प्रशासनिक  सुधार  समितियों  Suspension  of  Administrative
 Reforms  Committee  in  Gujarat  94

 को  निलंबित  करना

 5647  5  मची  1974  में  गोलीबारी  की  Firings  in  Gujarat  since
 sth March,  1974  94

 घटना

 (xi)
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 प्रदनों के के  लिखित  उत्तर--जारी  ANSWERS  TO  QUESTIONS--Contd

 अता ०  To  संख्या

 U-Q.  Nos.  विषय  SUBJECT  PAGES

 5648  27  फरवरी  1974  को  नागाओं  दुबारा  Release  of  Assamese  kidnapped
 by  Nagas  on  27th  February, अपह्त  faa  गये  आसाम  वासियों
 1974  94-95

 की  रिहाई

 5649  Indianisation  of  Britannia  Bis- ब्रिटानिया  बिस्कुट  कम्पनी  का

 करण
 cult  Company

 565  स्वतंत्र  सेनानियों  को  पेंशन  दना  Grant  of  pensions  to  freedom
 figh‘ers

 5651  दरभंगा  डाक  डिविजन  के  आधीन  Selection  of  Br  anch  Post

 शाखा  पोस्ट  मास्टरों  का  चयन  Masters  under  Dar rbhange
 Postal  Diviston  .  95-96

 5652  पांचवीं  योजना  में  कर्नाटक  के  लि  Centrally  sponsored  schemes  for
 Karnataka  in  Fifth  Plan

 96
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित

 नाय

 5653  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवाओं  में  रिक्त  Temporary
 and  permanent

 posts  of  UDC’s  ‘Assistant's पड़े  उच्च  श्रणी  लिपिकों  और  सहायकों
 lying  vacant  in  the

 Central के  अस्थायी  पद  Secretariat  services  96

 5654  टाइप  परीक्षा  न  पास  करने  वाले  Exempticns  to  L.  D.  Cs  in
 the  Central  Secretariat केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  लोअर  Clerical  SePvice  who  ha  ve

 डिविजन  पलकों  को
 छट  97 not  passed  typing  test

 97 5655  लोअर  डिविजन  क्लर्को  की  अपर  Promotion  of  L.D.Cs  as  U.D.Cs

 डिविजन  क्लर्कों  के  रूप  में  पदोन्नति

 5656  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  में  Notices  of  termination  of  service

 लोअर  डिविजन  क्लर्कों  को  सेवा  served  on  L.D.CS.  in  Central
 Secretariat  Clerical  Setvices  97

 समाप्त  करने  संबंधी  दिय  गय  नोटिस

 5657  कल  करता-दिल्ली  टंक  लाईन  Caleutta-Delhi  Trunk  Line  .  98

 5658  के  नई  दिल्‍ली  रचित  संवाद३  Renewa!  cf  pressca'  (1.17 म
 दाता  के  प्रस  काड  का  नवीकरण  rath’s  New  Delhi  Corres-

 pondent  98

 Opening  of  post  offices  mn 5659  आसाम  में  डाकघरों  को  खोलना
 Assam.  78-99

 5660
 परियोजना

 प्रतिवेदन तैयार  करने  वाली  preparing  Project
 ‘Reports  100

 संस्थायें

 5661  गजरात  में  आन्दोलनों  के  क  रण  उद्योगों  1.05865$  to  industr:¢s  due  to
 agitations  in  Gujarat  100

 को  हानि

 5662  औद्योगिक  लाइसेंस  मंजर  करने  की  Streamlining  of  procedure  for
 ico

 प्रक्रिया  में  संधार  grant  of  industrial  licences

 5663  विविधीकरण  के  अन्तरगत  कम्पनियों  Issue  of  COB  licences  for  items
 Produced  by  companies  under

 दूबारा  उत्पादित  वस्तुओं  के  लिये
 diver  Siffc  ation  101

 ato  ओ०  बी०  लाइसेंस  जारी  करना

 (xii)



 पृष्ठ

 SUBJECT.  Paces faa

 अविलंबनीय  लॉक  महत्व  के  विषय  की  ओर  Calling  Attention  to’  Matter
 of  Urgent  Public  Importa- ध्यान
 nee—

 Reported  recovery  of  thous-
 कानपुर में  एक  गोदाम  से  हजारों  बमों  के

 ands  of  live  bombs  froma
 बरामद  किए  जाने  कं  godown  in  Kanpur—

 Shri  Shashi  Bhusan  102-103
 श्री  शशिभूषण

 Shri  Uma  Shankar  Dikshit  102-105
 श्री  उमाशंकर  दीक्षित

 Papers  Laid  on  the  Table  105-106
 सभा  पटल  पर  गए  पत्र

 अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति  Committee  on  Subordinate
 Legislation  Tenth  Report  106

 10  at  प्रतिवेदन

 Public  Accounts  Committee— लॉक  लेखा

 प्रतिवेदन  Hundred  and  eighth  Report  106

 Elections  to  Committees—
 समितियों  के  लिए

 Estimates  Committee  107
 प्राक्कलन

 लॉक  लेखा  और
 Public  Accounts  Committee;

 and  107-108
 Committee  on  Public  Under-

 सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  स्मिति
 takings  108-109

 Plantations  Labour  (Ame  nd-
 बागान  श्रम

 ment)  Billt—

 Concurrence  in  Rajya  Sabha
 संयुक्त  समिति  में  सदस्य  नियुक्त  करने  की

 राज्य  सभा  की  सिफारिश  पर  सहमति
 Recommendation  to  appoint
 Member  to  Joint  Committee  109

 संसद  सदस्यों  को  आपत्तिजनक  कैलेंडरों  के  Re.Distribution  of  allegedly

 कथित  वितरण  के  बारे  में
 offensive  calendars  to  M.Ps.  109-112

 Statement  re.  Presidents  Order पांडिचेरी  की  संचित  निधि  में  से  व्यय  के
 in  regard  to  the  authorisation

 प्राधिकरण  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  के  ATT  of  expenditure  out  of  consoli-

 के  बार  में  dated  Fund  of  Pondicherry—
 Shri  H.  R.  Gokhale  112-116 श्री  एच०  आर०  गोखले

 सामान्य  बीमा  कर्मचारियों  को  प्रस्तावित  हड़ताल
 Re  Proposed  strike  by  General

 Insurance  employees  117
 के  बार a

 ag  1974-75  के  मौसम  के  लिए  we  को  Discussion  re  Procurement
 and  Pricing  Policy  of  Wheat

 वसूली  तथा  मलय  निर्धारण  संबंधी  होती
 for  1974-75  Seascn—

 के  बारे  में

 श्री  बी०  वी०  नायक  Shri  BV.  Naik  .  117-118

 श्री  ए०  क०  गोपालन  Shri  A.  K.  (00818  .  118-119

 ay  बी०  आर०  ATT  Shri  B.  R.  Bhagat  -  119-120

 इंद्रजीत  गुप्त  Shri  Indrajit  Gupta  न  121-122

 (xiii)
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 डस्ट
 विषय  SuByECcT  PAGES

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  Shri  Dinesh  Chandra
 Goswami  .  122-123

 Shri  Priya  Ranjan  Das  Munsi  123-124 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी

 श्री
 oy  yet

 Shri  Piloo  Mody  124-125
 हि  ह  1

 श्री  जनगनत्त थ ATedq  पा  ना  Sari  Jagannath  Rao  125-126

 say ul  Ffo  वेंकासुब्बया
 Shri  Venkasubbaiah  126-127

 Shri  Ranabahadur  Singh  127-128 aft  रणबहादुर  fae
 51111  B.  R.  Shukla  128 श्री  बी०  आर०  शुक्ल

 श्री  सी०  cto  दण्ड पाणि  Sori  C.  T.  Dhandapani  128-130

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  Shri  C.  M.  Stephen  130-131

 131 श्री  शंकर  दयाल  fag  Shri  Shankar  Dayal  Singh

 Shri  Shyamnandan  Mishra  131-132 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र

 Shri  Nathu  Ram  Mirdha  132-133 श्री  नाथू  राम  मिर्धा

 श्री  ए०  के०  एम०  इसहाक  Shri  A.K.M.  Ishaque  133

 श्री  मधु  लिमये
 Shri  Madhu  Limaye  133-134

 Dr.  Kaijas. डा०  कलास  134-135

 Shri  Darbara  Singh श्री  दरबारा  fag

 श्री  महा दीपक  सिंह  शाक्य  5171  Maha  Deepak  Singh  Shakya  136

 श्री  नटवर  ara  पटेल  Shri  Natwarlal  patel  लि  e  136

 श्री  चिर  जीव  ar
 Shri  Chiranjib  Jha  136-137

 श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  Shri  Chandr
 +} i  Ka i  Prasad  137

 श्री  नागेंद्र  प्रसाद  यादव  Shri  N.  Yadav  137

 शी  फखरुद्दीन  अली  अहमद  Shri  F.  A,  Ahmed  137-142

 (xiv)



 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित
 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 =  re

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 बुधवार  3  1974/13  1896

 Wednesday,  April  3,  1974/Chaitra  13,  1896  (Saka)

 '
 लॉक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock.

 क्ष  महोदय  पीठासीन
 bys  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 आंध्र  सरकार  दुबारा  राज्य
 की  योजना  बनाई  लिये  अनुभवों  अधिकारियों  की  सेवाएं ~

 देने  के  लिये  केंद्र  स

 *  546.  श्री  रहे  रामकृष्ण  रेड्डी  :
 क्या  योजना  मंत्री  यहं  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  राज्य  योजना  बोर्डों को  वित्तीय  तथा  तकनीकी  सहायता

 देने का

 क्या  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  की  योजना  बनाने में  सहायता  करने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार

 से  अनुभवी  अधिकारियों  की  सेवाएं  मांगी है
 ?

 योजना  मंत्रालय  A  राज्यमंत्री  मोहन  :  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  की  एक

 केन्द्रीय  स्कीम  1972-73 से  आरम्भ  की  गई  जिसके  अंतगर्त  राज्य  आयोजन  मण्डलों  के  गठन

 तथा  अपने  योजना  विभागों  के  सुदृढ़ीकरण  पर  राज्यों  द्वारा  किए  गय  अतिरिक्त  ay  के  दो-तिहाई  भार

 का  वहन  केन्द्र  करता  जहां  तक  तकनीकी  सहायता  का  सम्बन्ध
 है  यह  राज्य  सरकारों  के  अनुरोध

 पर  अनौपचारिक  रूप  से  उपलब्ध  की  जाती है  ।  आयोजन  तंत्र  को  सुदृढ़  करने  की  सहायता  की  स्कीम
 में  गेर-सरकारी  परामशंदाताओं  को  भी  काम  पर  रखने  की  परिकल्पना  की  गई  है  और  इसके  लिए  भी

 केन्द्रीय  सरकार  दो-तिहाई  खरच  का  वहन  करेगी  ।

 नहीं  ।

 श्री  ऋण  रामकृष्ण  रेड्डी  यह  कहा  गया  है  कि  अतिरिकत  व्यय
 की

 दो  तिहाई  राशि  को  केन्द्र  वहन
 करेगा  ।  मेँ  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को  किस  प्रकार  की  तकनीकी  सहायता
 देना  चाहता  है  ?.

 eft  मोहन  मारिया  हमने  राज्य  सरकारों  से  अपने  योजना  सहायता  करने  के  लिए  कहा
 इस  प्रयोजन के  लिए  एक  उपाध्यक्ष  की  fra  क्ति

 की  जामी  जो  यथासम्भव  विशेषज्ञ  होना

 1
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 चाहिए  और  अन्य  विशेषज्ञों  की  भी  नियुक्ति  की  जानी  चाहिए  और  साथ  ही  हमने  राज्य  स्तर  पर  आयोजना

 व्यवस्था  को  सुदृढ़  करने के  लिए  भी  उनसे  अनुरोध  किया है  और  इसके  लिए  कुल  व्यय  की  सशि  में  से

 दो-तिहाई  धनराशि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जाती  है  ।

 श्री  के०  रामकृष्ण  र  डंडी :  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी
 है  भू-दल  सर्वेक्षण  आदि

 के  लिए  आन्ध्र  सरकार  के  पास  तकनीकी
 सुविधाओं  क

 को  अभाव है  और  यदि  तो  में  यह  जानना  चाहता

 हूँ  कि  क्या  योजना  मंत्री  केन्द्रीय  योजना  से  भू-जल  सर्वोक्षण  के  लिए  तकनीकी  सलाह  की  व्यवस्था  करेंगे  ?

 श्री  मोहन  मारिया
 :  अभी  तक  आन्ध्र

 सरकार
 नें  ऐसा  कोई  अनुरोध  नहीं  किया  है  ।  परन्तु  यदि  वे

 ए  सा  कोई  प्रस्ताव  तो  हम  उस  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री
 करण

 चन्द्र  प्रश्न के  भाग  के  उत्तर में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  योजना  बोर्डों
 का

 गठन  करने के  बारे में  तकनीकी  सहायता  पर  होने  वाले  aferhara  व्यय  में  से  दो-तिहाई  राशि  को  केन्द्रीय

 परकार  वहन  करेगी  ।  देश  में  खाद्यान्न  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  कूनूर  जल-निकासी  योजना

 को  पश्चिम  बंगाल  की  पांचवीं  योजना  में  शामिल  किया  गया  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  यह  व्यक्तिगत  प्रश्न  नहीं  यह  एक  सामान्य  प्रश्न  है  |

 श्री  कृष्ण  चन्द  हाज़िर  :  यह  उत्तर के  भाग  से  सम्बन्धित  15  दिन  के  बाद  में  कोई  पूरक

 पुछ  रहा  हैं  ॥

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इसका
 मतलब

 यह
 तो

 नहीं  हैं  कि  अप  कोई  भी  प्रश्न  पूछ  सकते है  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  कुतर  जल-निकासी  योजना  को  पश्चिम  की  पांचवीं  योजना  में  शामिल

 किया गया  है  अगर  इस  क्रियान्वित  किया  जाता  तो  हर  साल  डेढ़  लाख  क्विन्टल  धान  पदा

 इसलिए  में  यह  जानना  चाहता  हुँ  कि  खाद्यान्न  कीਂ  कमीਂ  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  कूनूर  जल-निकासी

 योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  केन्द्रीय  सरकार  आर्थिक  सहायता  देगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  राज्य  योजना  बोर्डों  को  दी  जाने  वाली  सलाह  के  बारे  में  न  कि  योजन ओं

 के  बारे  में  ।  मुझे  खेद  आप  पन्द्रह  दिन  के  बाद  आये  तो  आपको  अधिक  तैयारी  करके  आना

 चाहिए  था  ।

 शी  क े०  लक प्पा  :  अध्यक्ष  में  यह  जानना
 चहता  हूँ  कि  क्या  योजना  आयोग ने  राज्यों की

 अपनी  योजनाओं  के  बारे  में  राज्यों  को  कुछ  निर्देश  दिय हैं  कि  वे  राज्यों  में  आधारभूत  ढांचे  तयार  करने

 के  लिए  अपने  संसाधनों  का  किस  करें  ?  यदि  तो  अब  तक  जारी  किये  गये  arent  निर्देशों  का

 ब्यौरा  क्या है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  अनुभवी  अधिकारियों  के  लिए  अनुरोध  के  बारे  में  है  ।

 श्री  क्क्०  हम  अधिकारियों  अथवा  उनके  अनुभव के  बारे में  नहीं  जानना  चाहते  ।  में  राज्यों

 कीं  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  बारे  में  केन्द्र  के  निर्देशों  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  आपकि  परक  प्रश्न  के  मागं दर्शी निर्देश  हैं

 थी  | : हू ०  लक प्पा
 :.

 में  यह  जानना  चाहता हैँ
 कि  Are.  प्रदेश

 सहित
 विभिन्न  राज्यों

 कें
 योजनाओं  के

 क्रियान्वयन के  बारे  में  अब  तक  क्या  माम  दर्शी  निर्देश  जारी  किये  गये
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 :  श्री  प्रशन  यह  था
 कि

 क्या
 राज्य

 की  योजन  बनाने  के  कार्य  में  सहायता  करने
 के  लिए  केन्द्र से  gram RATA  अधिकारियों  कीਂ  सेवामें  प्राप्त  करने के  लिए  are  तय  प्रदेश सैर  का स्  बी  RUN  र  ने  केन्द्र  स ेअनुरोध

 किया है  ।

 tt  के०  लगाया  :  मेरा  प्रश्न  इसी  से  उत्पन्न  होता  हैं  ।

 स्वयं  ही  faqart  ॥ अध्यक्ष  महोदय  :  मं  ज्यादा  तके  नहीं  करना  चाहता  |  बेहतर  अगर  आप

 योजना  मंत्री  (att =
 डी०  पी०  घरे  यह  स्पष्ट है

 कि  राज्यों  की  योजनाओं  और  केन्द्रीय  योजना

 को  तैयार  करने  में  जिन  लक्ष्यों  की  पूरी  की  जानी  उनकी  पांचवीं  पंचवर्षीय  के  दृष्टिकोण  पत्र

 में  स्पष्ट  रूप  से  की  गई  केन्द्रीय  मंत्रालयों  की  योजनायें  और  राज्य  सरकारों  की  योजनायें

 दृष्टिकोण-पंत्र में  छपे
 मार्गदर्शी

 सिद्धांतों  के  अनुरूप  तयार  की  गई  थीं  ।  योजना  आयोग  में  मानवीय  रूप

 से  जहाँ  तक  सम्भव
 सका  है  /  हमने  यह

 सुनिश्चित
 किया है

 कि  राज्यों  की  योजनाओं  और  केन्द्रीय

 मंत्रालयों  को  योजनाओं  को  a  मागंदर्शी  सिद्धांतों  के  अनरूप  बनाया  जाय  ।

 श्री  अमत  नाहटा  क्या  जिला  स्तर  पर  योजना  मशीनरी  को  बनाने  के  लिए  सहायक  देने  के  प्रश्न

 पर  भी  योजना  आयोग  विचार  कर  रहा  है
 ?

 अध्यक्ष
 महोदय :

 श्री  यह  प्रश्न  आन्ध्र  के  अनुरोध  के  बारे  में  है  ।  आपका  प्रश्न  संगत

 नहीं  अब  प्रश्न  लिया  जायगा

 समाचारपत्रों  मे ंसिनेमा  के  के  लिये  स्थान  पर  प्रतिबन्ध  के  कारण  बंगाली  फिल्म  निर्माताओं

 की  कठिनाइयां

 नें  547.0  श्री  आर०  एन०  बसंत  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 कह
 (  |  है  )  क्या  बंगाली  फिल्म  निर्माताओं  ने  समाचार  पत्रों  में  सिनेमा  के  विज्ञापनों  के  लिए  स्थान  पर

 प्रतिबन्ध  के  कारण  उनके  द्वारा  अनुभव  की  जा  रही  कठिनाइयों  के  बारे  में  हाल  ही  में  कोई  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  ज्ञापन  में  क्या  बातें  लिखी  और

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  धम  बीर  सिंह )|:  सुचना  और  प्रसारण  मंत्र  लय
 में  ऐसा  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 तथा  wet  नहीं  उठते ।.

 श्री  आर०  एन०  नमन :  में  यह जानना  चाहता हूँ  कि  क्या  इस प्रतिबन्ध के  कारणਂ
 घाट  होने  से

 पश्चिम  बंगाल  के  कुछ
 स्थानीय  समाचारपत्रों  के  समक्ष

 वित्तीय  संकट
 उपस्थित  ही  गया

 है
 ?  यदि

 तों  समाचारपत्रों  की  वित्तीय  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  किन  वैकल्पिक  प्रस्तावों  पर

 बिचार  किया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री  झाई ०

 कण  गुजराल )  :  यह  मामला  फिल्म  प्रदर्शकों  और  समाचार

 पत्र  मालिकों  के  बीच  वे  कुछ  दरें  लागू  करना  चाहते  भारत  सरकार  इस  पर  विचार

 नहीं कर  सकती  ।

 श्री  Yo  के०  एम०  इसहाक :
 क्या  यह  सच  है  कि  बंगाली  फिल्में  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  की  होती है  और

 उनमें  से  अनेक  को  अन्तर्राष्ट्रीय  पुरस्कार  भी  प्राप्त  हुए  है  और  बंगाली  बाजार  aire  होने  और  बाजार
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 की  कमी  होने  के  कारण  ये  उच्च  स्तर  की  फिल्में  प्रतिदिन  समाप्त  होतीਂ  जा  रही  तो  पश्चिम

 बंगाल  के  इस  कलात्मक  फिल्म  उद्योग  को  जीवित  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है

 श्री  आई०  कण  मैं  इस  बात  से  सहमत हूँ  कि
 प्रायः  बंगाली  फिल्में  अच्छी  होती  हैं

 और

 श्री  सत्यजीत  राय  ज  से  अपने  भावों  की  अभिव्यक्ति  बंगाली  फिल्म  माध्यम  से  कश्ते  हं  ।

 हम  इस  बात  के  लिए
 काफी  उत्सुक  हूँ  कि  बंगाली  फिल्मों

 का
 अन्य

 क्षेत्रों
 में  भी  प्रसार  किया  जाय

 ।  एक

 विचार  इस  आशय  का  है  कि  बंगाली  फिल्मों  को  हिन्दी  और  अन्य  भारतीय  भाषाओं  में  कब  करके  उनके

 बाजार  का  प्रसार  किया  जाय  ।.  कुछ  समय  से  पश्चिम  बंगाल  इस  बात  प्री  विचार  कर  रही  है  ।

 फिल्‍म  उद्योग  का  सुधार  करने  के  लिए  दत्त  समिति  द्वारा  सुझाये  गये  कुछ  अन्य  उपाय  भी  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  के  विचाराधीन  हँ  ।  बंगाली  फिल्म  उद्योग  को  वर्तमान  संकट  से  उबारने  के  लिए  सभी  सम्भव

 सहायता  देने  के  लिए  भारत  सरकार  उत्सुक  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  मे  यहँ  जानना  चाहता  हूँ  कि  बंगाली  फिल्मों  को  हिन्दी  और  अन्य  क्षेत्रीय
 भाषाओं  तथा  अंग्रेजी  में  say  करने  के  लिए  क्या  कोई  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  की  जायेगी  ?

 आई०  क्‌०  गुजराल  :  हाँ  are  कोई  निश्चिंत  प्रस्ताव  किया  जाता  तो  हम  सहायता

 देंगे  ।  ,  wa  एक  दो  निर्माताओं  को  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  पेश  करने  के  लिए  भी  कहा  ।  परन्तु

 अफसोस  की  बात  है  कि  अभी  तक  किसी  ने  कोई  प्रस्ताव  पेश  नहीं  किया  है  ।

 कोयले  की  कमी  के  कारण  सीमेंट  कारखानों  में  ane  की  जबरी  छू टूटी

 *  550:  श्री  डी०  बी०  चन्द्र गौड़ा  :
 क्या  औद्योगिक

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपों  करेंगे  कि  :

 ्य (#)  क्या
 कोयले  की  कमी  के  कारण  सीमेंट  कारखानों  ने  मजदूरों  को  जबरी

 छुट्टी देना  शुरू  कर

 यदि  ती  तत्संबंधी तथ्य  कया

 atletties  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  और

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 सीमेंट  उद्योग  के  लिये  कोयले  की  प्रति  महीने  की  अनुमानित  आवश्यकता  5.  20  लाख  मीट्रिक  टग

 की  है  जिसके  लिये  प्रतिमाह  4.  57  लाख  मी०  टन  सीमेंट  के  आवंटन  की  योजना  बनायी  गयी  थी

 फिरभी  सीमेंट  कारखानों  को  कोयले  की  वास्तविक  सप्लाई  1973  से  फरवरी  1974  की  अवधि

 में  काफी  कम  रही  है  अर्थात्‌  2.  37  लाख  मी०  टन  से  और  3.  47  लाख मी  ०  टन  के  बीच  रही  है  |

 इसके  परिणामस्वरूप  निम्नलिखित  कारखाने  यां  तो  बन्द  कर  दिये  गये  थे  अथवा  विभिन्न  अवधि  के  लिए

 उन  संबंधित  कारखानों  में  कोयले  के  स्टाक  की  feats  के  अनुसार  कर्मचारियों  को  जबरी  छुटिटयां  दे  दी
 गई

 थी

 कारखानें  जिनमें  कर्मचारियों  को  जबरी
 छुट्टियां

 वी  गई

 1.  इंडिया  तलायुथु

 2.  इंडिया  शंकरीद्रग

 3.  To  सी ०  मुक्की

 4.  डालमिया  डाल मिया पुरम
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 कोयले  के  अभाव  में  बन्द  किए  गए  कारखाने

 1.  ए०  सी०  सी०  द्वारका

 यह  पी०  भट्ट  सीमेंट  ah

 श्री  डी०  बी०  चन्द्र गौड़ा :  विवरण  मैं  यह  बात  नहीं  बताई  गई  है  कि  कितने  श्रमिकों को
 जबरन  छुट्टी  पर  भेजा  गया  ।  पहले  वैगनों  की  कमी  फिर  बिजली

 में
 कटौती  की

 और
 उसके

 सं  उत्पादन बाद  पानी की  कसी  gal  अबਂ  कोयलें  का  अभाव  कोयले  की  अत्यधिक  कमी  की  वजह

 में  कमी  हुई  और  वं  गनों
 के

 उपलब्ध  न  होने  की  वजह  से  भण्डार  जमा
 हो

 गया  ।  इसका  परिणाम  यहं  हुआ
 हैकि  चार

 कारखानों  में  पहले  हीਂ  कर्मचारियों  को  जबरन  छुट्टी  पर  भेज  दिया  गया  है  और  दो  कारखाने

 बन्द  हो  चुके  श्रमिकों  को  वेतन  का  भूगतान  कराने  और  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  मंत्रालय

 का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है
 ?

 श्री  सी ०  सुब्रहमण्यम :  जबरन  छुट्टी  पर  भेजें  गए  श्रमिकों  को  अदायगी  करने  के  लिए  नियम  हैं  ।

 एसा  भूगतान  सम्बद्ध  औद्योगिक  कारखानों  द्वारा  किया  जायगा  ।  इस  बारे में  सरकार  द्वारा  कोई  विशेष

 कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  डी०  बी०  चन्द्र गौड़ा :  पम ैं यह  जानना
 [  चाहता  हुं  कि  क्या  उन्हें

 मजदूर
 संघों  और  उत्पादकों से  को  ई

 अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुआ  जिसमें  जमा  हो  रह  भण्डार  को  हंसाने के fac  बै वैगनों  आवंटित  करके  उद्योग

 के  संकट  को  समाप्त  करने के  लिए  सरकार  से  अनुरोध  किया गया  है  ?

 श्री  सी ०  सुब्रहमण्यम  :  जी  विभिन्न  अभ्यावेदन  हुए  हैं  ।
 औद्योगिक

 विकास  मंत्रालय

 इस  मामले  पर  रेल  मंत्रालय  और  कोयला  तथा  खान  मंत्रालय  के  साथ  परामर्श  कर  रहा  कोयले  की

 उपलब्धता  और  कोप्ले  की  ढलाई  के बारे ह में  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  हम  प्रयास  कर  रहे  |

 Shri  5.  Bhaura:  I  would  like  to  know  whether  the  honourable  minister
 would  inquire  into  the  fact  that  the  cement  factory  owners  are  ‘unitedly  laying  off
 the  workers  to  create  artificial  shortage  of  cement?

 शनी  सी०  सुब्रह्मण्यम :  हम
 सब  इस  बात  को  जानते  है  कि  संकट  का  कारण  कोयले  की  अपर्याप्त

 सप्लाई है
 और  कुछ  मामलों  में  बिजली  की  सप्लाई में  कटौती  होना  fades  निर्माताओं  द्वारा

 इकट्ठे  होकर  ae  उत्पन्न  करने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल :  समुद्र  तटीय  नौवहन  का  उपयोग  करके  कोयले  की  ढुलाई में  सुधार  करने

 के  लिए  उन्होंने  क्या  किये  वाही  की  है  ?

 श्री  ato  सब्रम्हयम्बम :  कुछ  मामलों  में  और  दक्षिणी  क्षेत्र  कों  कोयले  की  करने

 लिए  हम  समद्र  तटीय
 नौवहन

 का  उपयोग  करने  का  प्रयास  कर  रहे  है  |  पर  अफसोस  है  कि

 नौबहन.न्साधन  भी  सीमित  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ।

 st  एस०  गोपाल :  विवरण
 से  यह  पता  चलता है

 कि
 तामिलनाडु  में

 केवल  चार
 कार खान  ने

 श्रमिकों  को  जबरन  छुट्टी  पर  भेजा  है  ।  मं  यह  जानना  चाहत हूं  कि  दे
 देश  में  कितने  artery है  और

 केवल  तामिलनाडु  के
 चार

 कार खान  ही  क्यों  प्रभावित  यह  भेदभाव  होन  क्या  कारण है

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम
 :  भेदभाव  ey  कोई  बात  नहीं  है

 ।
 प्रश्न  विशेषकर  कारखानों  के

 बारे  में  हैं  जिन  में  श्रमिकों  की  जबरन  छुट्टी  की  गई  ह ै।  ऐसी  नहीं  है  कि  इसका  अन्य
 कारखानों  प्र

 कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  ।  उनपर  भी  प्रभाव  पड़ा  उतन  नहीं ।  क कोयल  की

 कमी  अर  बैगन  ने  होने  के  कारण  लग  भग  सभी  कारखानों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।
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 श्री  एस०  गोपाल  पर  सब  से  अधिक  विपरित  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 A  सी० gage:  दक्षिण  में  होने  के  कारण  वे  कोयला  क्षेत्रों  से  सब  से  दूर  इसलिए

 विशेषकर  इस  सकट  की  स्थिति  में  वहां  कोयला  पहुंचाना  बहुत  कठिन  हो  गया  है  ।

 श्री  पी०  आर०  भिनाय  za  की  दक्षिणा  और  पश्चिमी  क्षत्रों  में  स्थित  सीमेंट  कारखानों  को

 नियमित  रूप  से  कोयला  सप्लाई  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  हाल  ही  में  कोयले  के  स्रोत  को  उन  एककों  के  साथ  जोड़  दिया  गया

 हैं  जिनको  कोयला  सप्लाई  किया  जान  इस  प्रकार  वे  कोयला  भेजने  का  प्रयत्न  कर  रहे

 जहां  तक  रेलवे  का  संबंध  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  श्रमिक  अशांति  के  कारण  कठिनाइयां

 Tar  हो  रही  ह  इस  कोयला  नहीं  भजा  जा  रहा  इसके  व  पूर्ण  हड़ताल  की
 ~ Tr  उ

 धमकी  द  ज्  ।  एसी  स्थिति  में  इ  सका  प्रभाव  केवल  सीमेंट  पर  ही  नहीं  afer  अन्य  सभी  वस्तुओं
 पर  भी  पड़ेगा  |

 आनन्द  मागं  हत्याकांड  में  इकबाली  गवाहों  को  सार  बेन  का  प्रयत्न

 *  551.  at  यमुना  प्रसाद  मंडल

 श्री  राम  SHAT  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  अर  दिलाया  गया  है  कि  अनन्द  ata  हृ त्या कार
 में  इकबाली  गवाहों  को  मार  देने  का  सुव्यवस्थित  प्रयत्त  किया  गया  था  ;

 क्या  इस  में  किसी  उच्च  अधिकारी  का  हाथ  है  ;  और

 यदि  at,  तो  दोषी  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  सीधा  जी
 श्रीमान

 तथा  बिहार  सरकार  से  तथ्य  मालूम  किय  जा  रहे

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal:  Mr.  Speaker,  Sir,  these  Anandmargis  have  been
 playing  havoc  in  the  country.  In  this  context,  many  I  know  from  the  hon’ble  Minister

 (a)  how  many  innocent  youngmen  have  been  killed  by  them,  (b)  how  many  murders
 have  been  apprehanded  besides  their  leader  and  (c)  whether  some  hon’ble  Members

 had  met  Shri  Sarkar,  leader  of  the  murders  in  Patna  Central  J'ail  and  discussed  the

 matter  with  him.

 sit  राम  निवास  fara  यह  सच  हैं  क्रि  ऑनन्दमार्ग  के  कुछ  हिंसात्मक

 विधियों  में  लगे  जिस  मामले  के  बारे  में  प्रश्न  पूछा  गया  उसमें  आनन्द  मार्ग  के  नेता

 पर  काफी  गंभीर  आरोप  लगाय  गये  ह  और  वह  मामला  अभी  तक  विचाराधीन  जबਂ  यह
 मामला  विचाराधीन  एक  अभियुक्त  को  गया  से  पटना  ले  जाया  जा  रहा  था  और  जब  वह
 जीप  पटना  के  जिला  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय  के  बाहर  पहुंची  ती  लगभग  25-26  वर्ष  की  आय  के

 एक  युवक  अभियुक्त  प्र  हथगोला  सौभाग्य  से  वह  हथग्रोला  जो  सेना  के

 उपयोग  के  लिय  बनाया  गया  फटा  नहीं था  उस  व्यक्ति  ने  गोला  फेंकने  के  बाद  अपने  रीवोलवर

 से  गोलियां  चलाई  परन्तु  वे  किसी  ब्यक्ति  को  नहीं  लगीं  ।  रक्षक  दल  द्वारा  की  गई  ख़तर  की  आवाज

 को  सुनकर  आक्रमक  व्यक्ति  गंगा  नदी  की  शौर  दौड़ा  आर  उसमें
 कूद  गया  ।  पुलिस  दल  ने  उसका

 पीछाਂ  किया  और  उसकी  पकड़ने  के  लिय  दो  सिपाही  गंगा  में  कूद  पड़े  और  उसको  गिरफ्तार  कर

 लाया  पसन्द  रिवाल्वर  बरामद  नहीं  किया  सका ।  ate  में  पता  चला  कि  आक्रमक  व्यक्ति
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 in  ~

 आनन्द मागं  का  अवधूत  विजय धा नन्द  था  |  पूछताछ  के  दौरान  आक्रमक  व्यक्ति  ने  बत  या कि  माधवा नन्द

 की  जीवन  समाप्त  करने  का  प्रयत्न  कुछ  कट्टर  ऑनन्दमार्शियों  द्वारा  रच  गये  षडयन्त्र  का  अंग

 इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  केवल  यही  एक  मामला  नहीं  जिस  में  अनन्द मार्ग

 के  अनुयायी  का  हाथ  है  ।  कट्टरता  बढ़ने  के  समय  समय  पर  हिंसात्मक  कार्यवाहियां  की

 जा  रही  है  और  जसे  सरकार  को  gar  चलता  है  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जाती  हैं  ।

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal:  I  had  asked  the  names  of  four  hon.  Members
 who  had  gone  to  Central  Jail  to  see  their  leader,  who  were  they?

 ai  aaa  किशोर  ag  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  है  ।  इसे  सभा  से  छिपाया  नहीं  जाना

 सदस्यों  को  यंह  जानने  का  अधिकार

 गह  मंत्री  उमाशंकर
 :  इस  प्रशन  में  दो  बातों  की  जानकारी  मांगी  गई  है

 एक  बात  यह  थी  कि  वास्तव में  कितने  व्यक्तियों  की  हत्या  की  गई  थी  ।  जहां  कहीं  हमें  कोई  सुराग
 मिला  या  विश्वसनीय  प्राप्त  पुलिस  ने  तुरन्त  जांच  की  है  और  लोगों  को  गिरफ़्तार

 किया  गया है  और  इस  मुकदमे  सहित  व  मुकदमे  भी  चल  रहे  यह  कहता  असम्भव

 है  कि  कितने  अन्य  लोगों  पर  प्रभाव  पड़ा  था  या  gear  किय  गये  व्यक्तियों  की  साया  कितनी  है

 इस  ग्रूप  ने  वास्तव में  कितने  व्यक्तियों  की  gear  की  थी

 जहां  तक  श्री  पी०  Ho  सरकार  के  साथ  साक्षात्कार  का  संबंध  में  ने  एक  पहले  अवसर

 पर  बताया  था  कि  श्री  अदल  बिहारी  श्री  समर  गुह  और  दो  अन्य  सज्जन  जेल  में

 सरकार से  मिल  थे

 एक  माननीय  सदस्य  :  उनका  प्रयोजन  क्या

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  इसका  पता  नहीं

 श्री  के०  लंक:प्पा :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  बे  किस  प्रयोजन से  उनको  मिले  थे  क्यों कि

 बिहार  में  बड़  पैमाने  पर  fear  की  घटनाएं  हो  रही  है  ।

 wea  महोदय  :  मिताली  सदस्य  को  सभा  में  गड़बड़  नहीं  करनी  चाहिये  ।  वह  कृपया  बेठ
 जाप  ।

 श्री  dita  भट्टाचार्य :  कया  यह  गुह  मंत्रालय  को  पता  है  कि  पुलिस  के  पासਂ  कितने  ara

 कृत  हैं  और  कितने  मामलों  में  आनन्दमूर्ती  के  विरुद्ध  कार्यवाही  आरम्भ  की  गई  है  और  क्या  यह  सच  नहीं

 &  कि  तीन  या  चार  वर्ष  पूर्व  श्री  ज्योति  बसु  पटना  गये  थे  और  इन  आनन्दमार्गियों  ने  उन  पर  गोली  चलाई

 थी  परन्तु  श्री  ज्योति  बच  गय ेथे  किन्तु  उन  का  एक  मित्र  मारा  गया  था  और  गवाही  दी  गई  थीਂ
 कि  आनन्दमार्गियों  ने  ही  ज्योति  बसु  पर  गोली  चलाई  थी  ।  अतः  मेरा  पहला  प्रश्न  यह  है  कि

 पुलिस  ने  आऑनन्दमूर्ति  के  विरुद्ध  कितने  मामले  दर्ज  किय  हँ  और  क्या  इन  मामलों  में  वह  मामला

 शी  शामिल  हैं  जिसमें  श्री  ज्योति  aq  पर
 गोली  चलायी  गई  थी  शौर  बाद  में  सरकार  मे  उस  मामले

 को  ठप्प  कर  दिया  मुझे  यह  पता  नहीं कि  केन्द्रीय  सरकार  के  आग्रह  पर  उसे  ठप्प  किया  मया

 था  अथवा  बिहार  सरकार  के  आग्रह  पर  |

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  मननीय  सदस्य  ने  काफी  जानकारी  द  दी  जहां  तक  इस  प्रश्न का
 संबंध  प्रश्नकर्ता  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  इस  में  कुछ  अधिकारिओं  का  हाथ  जहां  तंक  पहले

 प्रश्न  का  संबंध  में  ने  उसका  स्वीकारात्मक  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :
 मैँ  जानना  चाहता  हूं  कि  पुलिस  के  पास  कितने  मामले  प  जीवन  है  ?
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 ait  उमाशंकर  sites  :  उसके  लिये  अलंग  नोटिस  भेजना  होगा  .  .  .  ..

 जाया  महोदय  :  अप  विशिष्ट  प्रश्न  पूछ

 at  feta  agra  :  ag  अपको  विचार  करना  है  कि  यह  संगत  है  नही ं?

 wea  महोदय  :  मूल  प्रशन  सामान्य  है  कि  क्या  अनन्द  मांग  हत्याकांड  में  इकबाली  गवाहों
 को  मार  देने  का  सुव्यवस्थित  प्रयत्न  किया  गया  परन्तु  अप  विशिष्टਂ  बातें  तथा  और  नाम

 प्र  यदि  आप  fea  विशेष  मामले  में  कोई  विशिष्ट  जानकारी  प्राप्त  करना  चाहते
 हे  अपको  थक  नोटिस  भेजना  होगा

 भी  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  पहल  आनन्द मार्गी  ore  और  युवकों  के  होस्टल में  जाते  थे
 और

 उनसे  अपील  करत थे  ।  यह  मेरा  अपना  अनुभव है  ।  वे  मेरे  भी  अय  थे  ।  जो  उनकी  बात  नहीं
 मानत  थे  उन्हें  बे

 मार  देते  मेर  पास  कुछ  सम्बद्ध  जानकारी  है  जो  में  गुण  मंत्रालय  के  समक्ष
 रखता  चाहता  हुं  म  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  wat  उनके  मसाला  को  पता  है  कि
 ष्यृ व्ना  में  हाल  ही  में  हुई  घटनाओं  में  आनन्द मार्गी  के  नेताओं  छात्रों  और  युवकों  के  पास  जाने
 को  प्रयत्न  किया था  और  उनसे  अबोध  किया  था  कि  वे  एक  ऐसी  स्थिति  पैदा  कर  कि  जो  सरकार

 एकदम  विरुद्ध

 मायका  महोदय  :  यह  प्रश्न  कसे  संगत है  ?

 श्री  प्रय  रंजन दास  मुन्शी  :  मेरे  पास  जानकारी  से  एक  महीने  के  अन्दर  यह  सिद्ध

 करूंगा  कि  इन  लोगों  ने  किया  है  ।  मै  मंत्री  महोदय  से  यह  बात  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  उनके

 मंत्रालय  को  इस  बत  की  जानकारी  हैं  कि  उन्होंने  बिहार  में  छात्रों  और  gael के  एक  वर्म  को

 भड़काने  का  प्रयास  किया  तथा  ऐसे  लोगों  को  भी  जो  छात्रों  से  तथा  युवक  वर्ग  से  संबंधित  नहीं है
 सरकार  के  विरुद्ध  स्थिति  पदा  करने  के  लिय  भ्या

 अवय  Alea:  A  अध्यक्ष  की  Ha  बिलकूल  नहीं  सुन  रहे  प्रश्न  साधारण सा

 है

 हलाकान
 में  इकबाली  बाहों  को  मतर  देने  का  यत्न

 आप  तो  मंत्री  महोदय
 को

 जानकारी  दे  रहे  प्रश्न  नहीं  पूछ  रह े।

 श्री  क०  एस०  चावड़ा
 :  इसलिए  मे  बीच  मसें  बोला  था

 श्री  प्रिय  रंजन दास
 मुन्शी

 पता  है  आप
 क्यों

 बीच
 में  बोल

 श्री  बायलर  रवि  :  यह  समाचार  बड़ा  प्रचलित  हो  रहा  है  कि  सरकारी  अधिकारियों  के

 कर्मचारियों  की  अनन्द  मर्ग  तथा
 आनन्दमय  शियों  केਂ  साथ  सांठगांठ

 एक  ag  तथा  पुलिस  के  कुछ

 कया  यह  बात  सच  है  कि  य  अधिकारी भी  इन  हत्याओं  के  मामल  में  अन्त्गंस्त है  और  क्या  तथ्य

 को  छिपाने  का  कोई  प्रयास  किया  जा  हैं  और  यदि  है  तो  aa  मंत्रालय  ने  इन  आरोपों  की

 कोई
 जांच  की  है  ?

 उमाशंकर  दीक्षित  fe  tt  मूल  प्रश्न
 के

 उत्तर  में  बताया है  ,  हमने  राज्य  सरकार  से

 जानकारी  मांगी  हैं  और  जानकारी  अभी  उपलब्ध  नहीं  हुई  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye:  Sir,  the  question
 *  tw aS  whether  there  was  an  organised

 attempt  to  liquidate  the  Approvers  in  Ananda  Marg  murder  caseਂ
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 3  1974  मौखिक  उत्तर

 रिजा  एशा  फाका  अवनि  लटकन  ा  का

 Sir,  Just  now  a  reference  has  been  made  to  four  MPs.  May  I  know  whether
 any  body  can  meet  any  prisoner  without  the  permission  of  jail  authorities  and  whe-

 ther  no  Jail  officer  is  required  to  be  present  at  the  time  of  meeting?  If  the  permission

 for  the  meeting  and  the  presence  of  the  officer  is  necessary  then  I  would  like  to  know

 whether  four’of  our  hon.  Friends  had  any  conversation  with  the  followers  of  Ananda

 Marg  to  liquidate  the  approvers?  I  would  like  to  have  a-catagorical  reply  in  ‘yes’  or

 Shri  Uma  Shankar  Dixit:  I  have  no  information  in  this  regard.

 Shri  Madhu  Limaye:  This  is  a  question  of  organised  attempt.

 Mr.  Speaker:  He  would  have  replied,  had  the  information  been  available  with
 him.

 Shri  Madhu  Limaye:  He  can  say,  The  Hon.  Minister  should  have  given
 a  categorical  reply  when  efforts  are  being  made  to  throw  mud  on  Parliament  Mem-
 bers.  If  the  Members  are  found  involved  in  organised  attempt,  then  legal  action
 should  be  taken  against  them.  If  there-is-  found  no  involvement  then  a  specific  reply
 to  this  effect  should  have  been  given.  The  Members  of  the  ruling  party  should  not  be
 allowed  to  throw  mud  and  the  Hon..  Minister  should  not  keep  silent  ‘regarding  the
 clarification  of  the  matter.  Legal  action  should  be  taken  if  certain  Members  have
 done  something  wrong.  ([nterruptions)

 अध्यक्ष  महोदय  :  जानकारी  नहीं  मांग  रहे  हैं

 Shri  Madhu  Limaye:  I  am  seeking  information  from  the  Hon.  Minister.

 अध्यक्ष  महोदय  क्रिया  भाषण

 में  अपने  का  उत्तर  च  टा श्री  मधु  लिमये  ene

 eq  महोदय  उन्हें  इस
 are

 में  जानकारी
 नहीं

 प्रो०  मथ  दंडवते  आपने  ऐसा  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दी  है  जो  किसी  उद्देश्य  से  पूछा  गया

 इस  सदन  के  सदस्यों  पर  कीचड़  उछाली  गयी

 Shri  Madhu  Limaye:  The  hon.  Minister  should  give  a  categorical  reply.  Is:  Shri
 Ananda  Murty  a  member  of  Socialist  Party?

 wee  महोदय  zr rel  कि  उन्हें  जानकारी अपको  अवसर  मिला  मंत्री  महोदय  कहते
 नहीं  ।

 प्रो०  सब  बंटाते
 :

 हम  संसद  सदस्यों  पर  कीचड़  नहीं  उछालने  देंगे  ।  हमें  स्पष्ट
 उत्तर  दियाजाता

 चाहिए  |

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इंदिरा

 गांधी )  माननीय  सदस्य  जिस  ढंग  से  उत्तेजित  हो  रहे  हैं  वह  संदेहास्पद  है  .  .  ..

 यहाँ  हमारी  पार्टी  के  मननीय  सदस्य  ने  केवल  इतना  पूछा  है  कि  बया  कुछ  व्यक्तियों  ने  जाकर
 इस  व्यक्ति  से  सक्षात्कार  किया  ।

 श्री  मथ  लिमये  :  इस  प्रश्न  के
 संदर्भ

 में

 इंदिरा  गांधी :  मेर  विचार  से  यह  इस  संद  में  नहीं  था  ।
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 जब  कोई एसी  घटना  होती  तो  बहुत  से  लोग  मूल  बात  से  sate  अनन्द मागं  से  संबंधित

 wea  पूछते  हूं  मेरे  विचार  से  यह  इसी  संदर्भ  में  पूछा  उनका
 न

 कोई  तात्पर्य  एसा  है

 नहीं  उन्होंने  कहा  है  कि  माननीय  सदस्य  बाद  में  रिकार्ड  देख
 सकत  हँ  कि  यह  माननीय  सदस्य

 ने  किसी  की  हत्या  का  षड़यंत्र  रचा  ।  परनीत  यदि  उन्होंने  अभी  दूसर  पहुंचों  के  बारे  में  तथा

 ot
 कुछ  बिहार

 में  हुआ  है  उसके  बारे  में  रहा  है  तो  यह  दूसरी  बात  जिसके  बारे
 में  हमें

 जानकारी  नहीं  परन्तु  यह  सम्भव  है  ।

 चौधरी  राम  प्रकाश  ।  मझ  खद  आप  दर  से  आय  हैं  । सचध्पक्ष  महोदय

 थी
 राम  प्रकाश :  विवरण  में  बताया  गया है  कि

 बिहार
 सरकार  से  तथ्यों  का  पता  लगाया

 जा '  रहा
 है  यह  सूचना  कब  तक  सरकार  के  पास  आ  जायेंगी ।

 reminded.
 Shri  Ram  Niwas  Mirdha:  It  is  not  possible  to  state  the  time,  but  they  are  being

 उत्पादन  के  विविधीकरण  क  लिय  तकनीकी  विकास  सहानिवशालय  से  मंजूरी

 553.  श्री  क्र  एस०  चावड़ा  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  सी०  ate  बी०  लाइसेंसों को

 जारीਂ  करने  में  अनियमितताओं के  बारे  में  15  दिसम्बर  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  स०  3525

 के  उत्तर  में  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  उत्पादन  के  विविधीकरण  के  लिए  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  से  कोई  मंजूरी

 प्राप्त नहीं  की  गई  थी

 यदि  तो  क्या  सरकार  प्रत्येक  मंजूरी  की  संदर्भ  संख्या  और  तारीख  का  ब्यौरा

 उपलब्ध  करेगी

 अगर  रिकार्ड  ma  रखा  गया  तो  क्या  यह  अनियमितता  का  मामला  और  इसकी

 जांच  की  जानी  चाहिए  ;

 मंजरी  देने  संबंधी क्या  उद्योग  ‘mm  तथा  अधिनियम  के  अधीन

 कागजात  नष्ट  नहीं  किए  जा  सकते  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  alo  सुब्रह्मण्यम )
 एक  विवरण संतान  है  ।

 विवरण

 27-10-66  को  जारी  की
 गई

 प्रेस  विज्ञप्ति/प्रतिलिपि  संलग्न  में  रखी  गईं
 ।

 a  fag  संख्या  Veo  zo  6612/74]  की
 शर्तों  के  अनुसार  औद्योगिक  उपायों  को

 नई  वस्तुओं
 का  उत्पादन

 करन
 के  लिये  बिना  लाइसेन्स  प्राप्त  किये  विविधीकरण  करने  की  स्वाधीनता  wert

 की गई  थी  बशारतें

 देश  में  उपलब्ध  छोटे
 बैंकिंग

 उपकरणों  के  अलावा  कोई
 अतिरिक्त

 संयंत्र  या  मशीनों

 को  स्थापित  नहीं  किया  जायेगा ;

 विदेशी  मुद्रा  का  कोई  अतिरिकत  व्यय  निहित  नहीं  होगा

 विविधीकरण कुल  उत्पादन  के  25%  से  अधिक  नहीं  होगा  ;

 विविधीकरण  में  उन  विशिष्ट  वस्तुओं  को  शामिल  नहीं  er  जायेगा  जिनहें  पहल

 उद्यागों  में  संरक्षण  प्रदान  करने
 के

 विचार  से  सूचीबद्ध  किया  जा  चुका  है  ।
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 ऐसे  उपक्रमों  को  तकनीकी  विकास  के  महा निदेशालय कैदी  या  अन्य
 समूपयुक्त

 संबंधित  तकनीकी  प्राधिकारी

 को  अपने  संशोधित  उत्पादन  कार्यक्रम  के  विवरणों  तथा  उत्पाद  ql ्  प्रस्तावित  नई  वस्तुओं  के  विवरण

 की  सूचना  देनी  होगी  ।  इस  प्रकार  विविधीकरण  उत्पादन  के  अनुमति  लेने  आवश्यकता

 नहीं  होगी  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 फाइलों  का  वर्गीकरण  करने  संबंधी  प्रशासनिक  आदेशों  के  अनुसार  उन  फाइलों  को  जिन

 पर  लाइसेंसों  की  स्वीकृति  दी  जाती  है  स्थायी  अभिलेख  माना  जाता  है  ।

 श्री  ष्ह्
 एस०  चावड़ा  सी  ०  ओ

 ०
 बी०  लाइसेंस  विविधीकरण  पर  आधारित  थे  ।  ये  लाइसेंस

 उन्हें हस  शर्तें  पर  faq  गये  fe  वे  तकनीकी  विकास  महानिदेशक  को  सूचना  देंगे ।  जिन

 मामलों  में  तकनीकी  विकास
 महानिदेशक

 को  सूचित  नहीं  किया  गया  है  क्या  सरकार  उन  औद्योगिक

 कारखाने  के  सी०  ato  बी०  लाइसेंस  रद  करेगी ?  क्या  उन्होंने  उत्पादन  के  विविधीकरण  के  बारे में

 सूचना  दी
 है

 यदि  सदा  तो  कब  यदि  नहीं  तो  इस  गैरकानूनी  लाइसेंस  को  रह  न  करनें  के  क्या

 कारण

 ait  ato  सुब्रहमण्यम :  माननीय  सदस्य
 ने  इस  विषय  पर  20  से  भी  अधिक  प्रश्न  पूछ  है  ।

 नहीं  उन्हें  क्या  कठिनाई  हो  रहीं  में
 इस

 विषय  पर  उनसे  बात-चीत  करना
 चाहूंगा  कि

 वह  क्यां
 बात  सिद्ध  करने

 का
 प्रयास  कर  रहे  2  विविधीकरण  के  बारे  में  दो  अधि सूचनायें  al

 एक  वर्ष  1966  की  है  और  हमारी  संबंध  उसी से  हम  प्रश्नों  का  उसी  संदर्भ  में  उत्तर दे  रहे

 माननीय  सदस्य  ने  एक  दूसरा  प्रश्न  पछा  है  जो  अतारांकित  है  और  जिसमें  उन्होंने  1969  की
 अधिसूचना  का  संदर्भ  दिया  1969  की  अधिसूचना  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  द्वारा  जारी

 की  गई  उसमें  औषधि  निर्माण  के  बारे  में  विविधीकरण  का  संदर्भ  दिया  गया  जहां  तक

 उसका  संबंध  वह  अब  लागू  नहीं  अतारांकित  प्रश्न में  उन्होंने  यह  बात  जाननी  चाही  है  कि

 कया  किसी  ने  भी  सूचित  नहीं  किया
 ।  यदि  ag  बात  हमारे  ध्यान  में  आती  है  तो  हम  निश्चय  ही

 कार्यवाही  करेंगे  क्योंकि  इन  सभी  मामलों  में  उत्पादन  के  लिये  कच्चे  माल  की  आवश्यकता

 इसलिए  संचित  किया  जाना  आवश्यक  है  और  उत्पादन  के  आधार  पर  ही  उन्हें  कच्चा  माल  दिया

 जाता  यह  स्थिति  यहां  यही  सुरक्षा  किसी  मामले  की  संभावना  नहीं  है

 जहां  उत्पादन  के  बारे  में  नबताया  गया

 at  के०  एस०  चावड़ा  :
 मंत्री  महोदय

 ने  कहा  है  कि  मैंने  क्या  पूछा  मेरा  अनुपूरक  प्रश्न
 qa  पर  जो  कुछ  लिखा  गया  है  उसी  पर  आधारित  इसमें  बताया  गया  हैं  कि  इंस  छूट  के

 अनुसरण  में  जो  औद्योगिक  कारखाने  नथी  वस्तुओं  की  निर्माण  करेंगे  अथवा  अपना  उत्पादनਂ  बढ़ायेंगे

 उन्हं  इस  बारे  में  तकनीकी  विकास  महानिदेशक  अथवा  इन  बातों  से  संबंधित  अन्य  उपयुक्त
 tat  अधिकारी

 को
 सूचना  देनी  होगी  ।  इसलिये  में  यह  प्रश्न  पूछ  रहा  मंत्री  महोदय  ने  इसका

 उत्तर  नहीं  दिया

 थी  ayo  सुब्रह्मण्यम  :  मेने  इसका  उत्तर  दे  दिया

 शी र्  एस०  चावड़ा  :  यह  स्वयं  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  विवरण  में  से  उत्पन्न

 होता  है
 ।

 श्री  घी ०  सुब्रहमण्यम :  माननीय  सदस्य  ने  बीसियों  प्रश्न  पूछे  सामान्य  वाद-विवादों में  भी
 ag  बात  कलबी

 थी  के ०  शस०  चावड़ा  :
 सामान्य  वाद-विवाद  में  उन्होंने  उत्तर  नहीं  में  कर  सकता

 हु
 ?
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 थी  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  मैं  उनकी  बात  नहीं  समझ  सका  इसलिये  यही  अच्छा  है  कि  वह

 आकर  मुझे  से  बात  चीत कर  लें  ।  हम  अपेक्षित  जानकारी  उपलब्ध  करा  सकेंगे ।

 शी  के०  एस०  चावड़ा  :  में  उनसे  बात-चीत  कर  अब  में  प्रश्न  नहीं  बिछुआ  ।

 RAT  महोदय  मैं  इस  विषय  पर  और  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  नहीं  दूंगा

 तकनीकी  जानकारी  के  लिये  विदेशी  सहयोग

 556.  श्री  इखजीत  नप्ता  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  gat  करेंगे

 कि
 ह

 क्या  एन०  सी०  एस०  टी०  ने  तकनीकी  जानकारी  के  लिए  विदेशी  सहयोग  के  बारे  में

 प्रतिवेदन  तयार  किया  है  तथा  प्रस्तुत  किया

 यदि  हा  तो  इस  प्रतिवेदन  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  और

 |  1) ्  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  :  जी

 हं
 |

 मुख्य  सिफारिशें  निम्न  विषयों  पर

 (1)  स्थायी  तकनीकी  arta  मूल्यांकन  तथा  आयात  की  जाने  वाली  प्रोद्योगिकी
 के  चयन  के  लिए  क्रिया

 (2)  प्रोद्योगिकी  के  बारंबार  आयात  को  रोकने  के

 (3)  आयातित  प्रोद्योगिकी  का  अनुकूलन  ,  अवशोषण  तथा  प्रसारण  के  लिए  क्रियाविधि  और
 विदेशी  प्रौद्योगिकी  के  संभरक  oe  निरंतर  निर्भरता  के  बिना  देशीय  प्रोद्योगिकी  का और

 विकासਂ  करना  ।.

 (7)  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन

 श्री  इंद्रजीत  गुप्त  :  क्या  यह  सच  है  कि  अब  सिफारिशों  का  झुकाव  आत्मनिर्भरता

 देशीय  प्रौद्योगिकी  पर  आश्रित  रहने  की  ओर  कम  है  तया  विदेशी  प्रौद्योगिकी  के  आयात  की
 ओर

 अधिक  है  कयोंकि  एन०  ato  एस०  टी०  के  हाल  ही  के  प्रतिवेदनो ंके  अनुसार  इस  में  कुछ  विशिष्ट

 सावधानी  के  पर  ही  उक्त  सन्तुलन  बनाया  गया

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  यह  तो  भारतीय  प्रौद्योगिकी  पर  निर्भर  करता  आयातित

 faa  के  बारे  में  भी  हमें  भविष्य  में  उसी  के  आयात  पर  निर्भर  रहना  नहीं  पड़ेगा  एसा  आयात

 सुधार  करने  अथवा  उसे  अपना  लेने के  उदय  से  किया  जाता  प्रयास  यह  है  कि  यह  कार्य  देश
 के  भीतर ही  कर  लिया  जाये

 श्री  इन् जीत  गुप्त  :  उर्वरक  तथा  ऊर्जा  जैसे  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  क्या  यह  सही  नहीं

 है  कि  सरकार  देश  में  उपलब्ध  प्रौद्योगिकी  की  तुलना  में  आयातित  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करने  के

 यक्ष  में  अधिक  है  ?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  में  माननीय  सदस्य  को  यह  आशवासन  दे  सकता  हूँ  कि  यदि  उस  क्षेत्र में
 भारतीय  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  होगी  तो  फिर  किसी  भी  सूरत  में  विदेशी  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करनें

 की  अनुमति  नहीं  दी  जायेगी  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  द्वारा  निर्दिष्ट  क्षेत्र  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है
 गौर  इस  के  लिये  सीमित  मात्रा  में  देशीय  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  और  केवल  उन्हीं  मामलों  तथा
 अन्य  कुछ  न  टल  संकने  वाले  मामलों  में  सरकार  प्रोद्योगिकी  के  आयात  के  बारे  में  सोचती
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 ait  :  क्या  एन०  सी ०  एस०  टी०  द्वारा  तैयार  किये  गये  प्रतिवेदन  में  कोई

 सीमा  निश्चित  की  गई  यदि  तो  इन  उद्योगों  के  लिये  विदेशी  सहयोग  की  कब  तक
 आवश्यकता  रहेगी  ?

 थी  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  जब  हम  कोई  लाइसेंस  या  सहयोग  के  लिये  अनुमति  देते  ह

 तो  उस  में  सात  पर  नौ  वर्ष  की  समय-सीमा  अवश्य  निर्धारित  कर  देते  हैं  जो  कि

 प्रौद्योगिकी की  आधुनिकता के  हिसाब  से  होती  है  ।

 जहां  तक  समय-सीमा  का  संबंध  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  वे  लोग  सहयोगी
 रित  समयसीमा  के  बाद  भी  हमें  जारी  रखने  को  कहते  हैं  परन्तु  बढ़ाया  नहीं  जाना  चाहिये  ।

 श्री  wa  राव
 :

 वे  कौनसे  क्षेत्र  हैं  जिन  में  तकनीकी  जानकारी  के  लिये  अभी  भी  विदेशी

 सहयोग  की  जरुरत  रहती

 श्री  eto  सुब्रह्मण्यम  2  लाइन्स  दू  इन्डस्ट्रीजਂ
 के  लिये  मार्ग  दर्शन-पुस्तिका ”  )

 नाम  की  एक  पुस्तक  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  विदेशी  सहयोग  कितने  समय  तक  रह
 सकता  है  ।

 श्री  बी०  ato  नायक  :  मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  संबंधी  राष्टरीय
 समिति  को  प्रौद्योगिकी  के  आयात  के  बारे  में  विचार  करने  के  अतिरिक्त अपने  देश  के  पास
 लब्ध  प्रौद्योगिकी  के  निर्यात  के  बारे  में  भी  विचार  किया  और  क्या  आयात  तथा  निर्यात  के
 संतलन  के  बारे में  आत्म-निर्भरता प्राप्त  करने  और  इसे  केवल  एक-तरफा  कार्यवाही  न  बनाने के
 बारे  में  को  निष्कर्ष  निकालना  संभव  हो  सका

 सी०  सुब्रह्माण्यम

 लिये  केवल  देशी  प्रौद्योगिकी  पर  fae  रहना  संभव
 माननीय  सदस्य  ने  बड़ा  ही  संगत  प्रश्न  पूछा  किसी  भी  देश  के

 ि  नहीं  साथ  यह  भी  नहीं
 है  कि  हम  प्रौद्योगिकी  का  विदेशों  स  केवल  आयात  ही  करत हूं  और  अन्य  देशों  को  इसका

 निर्यात  नहीं  ax  रहे  हैं
 ।

 सौभाग्य
 गत

 पांचों  हमने  अपनी  प्रौद्योगिकी  का  विशेषकर
 अफ्रीकी देशों  तथा  दक्षिण  पूर्वी  आं शिया यी  देशों  को  और  किसी  सीमा  तक  मध्य  पर्वी  देशों  को

 निर्मित  करना  आरंभ  कर  दिया  है  और  उन  देशों  ने  हमारी  प्रौद्योगिकी को  स्वीकार  किया  है
 और  कुछ  उद्योग  उसके  आधार  पर  चल  रहे

 a
 प्रो ०  मधु  क्या  विशेषकर  जापान  जस  देशों  के  प्रोद्योगिकी  शास्त्रियों  तथा

 से  एक  नयी  लघुउद्योगीय  प्रौद्योगिकी  जिसके  बारे  में  स्वर्गीय  डा०  राम  भरन  हर
 ने  सुझाया  जिस  का

 आधार  बिजली  तथा  डीज़ल  सकता  और

 जिसको  पूंजी
 की  भारी  जनसंख्या

 तथा
 बेरोजगारी  की  समस्याओं  की  दृष्टि  से  छोटे  छोटे

 गांवों  में  फैलाया  जा  सकता  के  संबंध  में  विशेषज्ञमत  प्राप्त  करने  का  विचार  रखती  है  ?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :
 क्या  यह  बात  मूल  प्रश्न  से  संगत  है  ?

 श्री  वसंत  साठ  :  यह  तो  एक  मूल्यवान सुझाव

 प्रो०  मथ  दंडवत
 :

 क्या  सरकार  इस  सुझाव  को  मानने  तथा  उस  पर  गहराई  से  विचार  करने
 को  तैयार

 af  सी०  .:  निश्चय  ही  जब  माननीय  सदस्य  नने  सुझाव  और  विशेष  रूप
 से  जब  कि  उनके  साथ  स्वर्गीय  डा०  राम  मनोहर  का  नाम  जोड़ा  गया  है  तो  हम  इस  पर  विचार
 करेंग े।
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 भारत  में  युगोस्लाविया  के  नागरिकों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण  विनियमों  का  उल्लंघन

 *
 557.  श्री  शंकर राव  सावंत  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 1973-74  में  युगोस्लाविया  के  कितने  नागरिक  विदेशी  मुद्रा  नियन्त्रण  विनियमों  का

 उल्लंघन  करने  के  लिये  दोषी  पाए  गए  हैं  ;

 उनकी  कौर-प्रणाली  क्या  थी

 किन  भारतीयों  ने  उन्हों  सहायता  और  प्रोत्साहन  दिया  और

 उक्त  अपराधों  के  लिए  भारतीयों  और  यूगोस्लाविया  के  नागरिकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है

 ?

 गृह  मंत्रालय  तथा
 कामिक

 विभाग  में  राज्य  मंत्री
 ~ ~

 राम  निवास
 :

 1973-74  के  दौरान  sada  निदेशालय  की  नोटिस  में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  आया

 के  किसी  नागरिक  ने  विदेशीਂ  मुद्रा  विनियमन  कानून  का  उल्लंघन  किया  हों  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता

 हों  शंकर राव  साबित  :  क्या  सरकार  ने  इस  आशय  के  सम।चार  देखे  है  कि

 अध्यक्ष  महोदय  जब  उन्होंने  विशिष्ट  रुप  से  इसका  खण्डन  किया  है  at  फिर  यह  प्रश्न

 केसे  उठता  है  ?

 श्री  शंकर राव  सावंत  स  बारे  में  अखबारों  में  समाचार छपे  वह  उसका  खण्डन  क्यों  नहीं
 करते  जबकि  उसमें  एक  faa  देश  का  नाम  भी  आता  है

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  आप  मंत्री  महोदय  पर  विश्वास  न्हीं  करते  जिन्होंने  विशिष्टਂ  रूप  से  इसका
 खण्डन  किया  हैं  ।

 श्री  शंकर राव  सावंत  समाचार  थ  कि  कुछ  यूगोस्लाविया  नागरिक  Braged  है  ।  मैं  जानना

 चाहता  हुं  कि  इन  का  खण्डन  क्यों  नहीं  किया  गयो  विशेषतया  जब
 कि  यूगोस्लाविया  एक  हमारा

 मित्र  देश है

 श्री  राम
 निवास

 मिर्धा :  तुझे  नहीं  मालूम  कि  माननीय  सदस्य  किन  समाचारों  का  जिक्र  कर

 रहे  है  और  न  ही  मैं  यहं  कह  सकता  हुँ  कि  सरकार  को  उसका  खण्डन  करना  चाहिये  अथवा  नहीं  ।

 श्री  शंकर राव  सावंत  :  क्या  अन्य  किसी दश  के  नागरिक  इस  कदाचार  में  अन्तर्ग्रस्त  थे  ?

 महोदय  में  उन्हें  सलाह  दंगा  कि  बह  इसके  लिय  अलम  सूचना  दें  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाक-तार  तथा  ट्लीफोन  संचार  व्यवस्था

 *  558.  प्रो०  नारायण  चन्द  परदार

 श्री  तरुण  गोगोई

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  के  ग्रामीण
 क्षेत्रों

 में  सुधरी

 सार  तथा  टेलीफोन  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  विशेष  उपबन्ध  किया  और

 यदि  तो  इन  उपबन्धों  की  मुख्य  बातें  क्या
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 संचार  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  (sito  शेर
 :

 Well
 (x)  जी

 1.  ste  सेवाएं

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  सामान्य  ग्रामीण  क्षत्रों  और |  क  क  बहुत  ही  पिछड़े  हुए  /  पहाड़ी

 इलाकों  में  स्थित  सबसे  नजदीक  के  spate  2  मील  a  अधिक  की  दूरी  वाले

 ग्राम  पंचायत  ग्रामों  में  डाकघर  खोलने  प्रस्ताव  इससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  डाक

 की  बेहतर  सुविधाएं  उपलब्ध  होंगी  और  सथ  ही  डाक  अधिक  बार  वितरित  की  जा  सकेगी ।

 li.  दूर  संचार  सेवाएं

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  5000  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  और  7000

 तारघर  खोलने  का  प्रस्ताव  इन  कार्यालयों  को  खोलने  के  लिए  अपनाई  जाने  वाली

 विस्तृत  alla  इस  समय  विचाराधीन  है  ।

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  और  अच्छी  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  में  सरकार

 की  इच्छा  को  fad  क्या  यह  विशिष्ट  जानकारी  प्राप्त  कर  सकता  हूं  कि  क्या  वहू  डाक व
 तार  प्राधिकारी  सामुदायिक  विकास  ब्लॉक  मुख्यालयों  कों  सावंजनिक  टेलीफोन  उपलब्ध  करने  के

 उद्देश्य  से  श्रेणीबद्ध  sa  घोषित  करना  उचित  समझेंग े?

 संचार  मंत्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  इस  मामले  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 घरों  नारायण  चन्द  पराशर  :  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के

 विकास  तथा  वहां  संचार  सुविधाओं  के  लिए

 यहं  बहुत  जरुरी  है  कि  वहां  प्रशासन  तथा  विकास  की  एक  जेसे  एकक  स्थापित  किये  जायें  ।  क्यां

 हाड़ी  तथा  विशेषकर  आदिवासी  क्षेत्रो  में  सरकार  ऐसे  डिवीजन  आदी  स्थापित  करने  संबंधी

 मानदण्डों  में  कुछ  रियायत  बरतेगी  ?

 प्रो ०  शेर  सिह  :  निश्चय  ही  हम  रियायतों  देते  हैं  और  कुछ  मामलों  में  दी  भी  सामान्य

 स्तर
 में  रियायत  देते  हुए  हमनें  हाल  ही  में धर्मशाला  में  एक  टलीग्राफ  डिवीजन  आरंभ  किया

 |

 श्री  तरुण  गोगोई  :  तार  तथा  टेलीफोन  सुविधायें  अभी  भी  नगरीय  क्षेत्रों  तक  A  faa  हैं  ।

 बया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाक-तार  टेलीफोन  सुविधायें  देने  के  लिये

 कुल  कितनी  राशि  नियत  की  गई

 प्रो०  शेर  सिह  :  में  होने  वाले  खच  के  सभी  आंकड़  इसी  समय  नहीं  दे  सकता  gi  मैंने
 बताया  है  कि  पांचवीं  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  5000  सार्वजनिक  टेलीफोन  तथा  7000
 तारघर  स्थापित  किय  जायेंगे

 श्री  तरण  गोगोई  :  ऑर  नगरीय  क्षेत्रों  में  कितन े?

 करो  शेर  सिंह  :  7  लाख  से  अधिक  टेलीफोन  होंगे  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इनकी  मांग  अधिक

 नहीं

 सोनिया  सदस्य  :  अर्धिक  मांग  नहीं  है  ?

 प्रो  शेर  fag:  जहां  तक  ट्रंक  काल  ऑफिस  तथा  पब्लिक  काल  आफिस  का  प्रश्न  ट्रंक
 काल  afte  हम  तब  भी  देते  हैं  यदि  हमें  उस  पर  होनेवाले  खर्च  पर  25  प्रतिशत  की
 आय  मिल  जाये  ।  परन्तु  कई  बार  25  प्रतिशत  प्राप्त  नहीं  होता  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  ह्म

 15.
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 केवल  15  प्रतिशत  प्राप्त  करने  पर  dt  जोर  देते  हैँ  और  पैंतीस  क्षेत्रों  के  लिये  न्यूनतम
 सोमा  10  प्रतिशत  रखी  परन्तु  वह  भी  उपलब्ध  नहीं  हो  रही

 भी  कृष्ण  हाज़िर  :  मंत्री  महोदय  ने  अभी-अभी  कहा  है  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  5000

 सार्वजनिक  टेलीफोन  7000  तार  घर  खोले  जायेंगे  |  स  कितने कप  पश्चिम  बंगाल

 में  खोले  जायेंगे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  केरल  में  कितने ?

 प्रो०  शेर  fag:  हमनें  अभी  तक  यह  निश्चय  नहीं  किया  है  कि  प्रत्येक  राज्य  में  कितने-कितने

 खोले  जायेंग े?

 Shri  Shrikrishna  Agrawal:  The  Hon’ble  Minister  has  said  that  five  thousand
 telephone  exchanges  would  be  opened.  The  automatic  telephone  exchanges  operating
 in  the  villages  are  not  functioning  properly.  I  want  to  know  as  to  what  efforts  are

 being  made  to  improve  their  condition?

 Prof.  Sher  Singh:  Many  complaints  are  being  received  that  the  service  of  the
 rural  telephone  exchanges  is  not  upto  the  mark.  We  are  forming  their  groups  to

 improve  them.  We  will  appoint  an  Engineering  Supervisor  and  other  mechanics  for

 repairing  them  so  that  their  service  may  be  properly  maintained.

 श्र  त्रिविध  चौधरी  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अधिकांश  डाकघर  विभागत्तर  इनके  पुर्नगठन
 और  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  अन्य  सेवा  शर्तों  को  सुधारने  का  कोई  प्रस्ताव

 अधीन  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 डाक

 तार
 सेवायें  वास्तव

 में  भी  सक्षम  तथा
 लाभकारी  हो  सकें ?

 संचार  मंत्री  के०  ब्रह्मानन्द  :  अपने  देखा  होगा  कि  अभी  हाल  ही  में  इन

 धनत्तर  कर्मचारियों  के  वेतन  बढ़ाये  गये  ह ै।

 Shri  Nathu  Ram  Ahirvar.:  May  I  know  whether  it  is  a  fact  that.  the  Govern-
 ment  close  down  the  post  offices  functioning  in  the  rural  areas  on  the  plea  that  they
 are  incurring  losses  and  if  so,  whether  the  Government  propose  to  introduce  a
 scheme  under  which  the  post  offices  may  be  opened  for  providing  facilities  to  the
 Public  and  not  for  the  purpose  of  earning  profit  ?

 Prof.  Sher  Singh  :  The  Post  offices  are  not  opened  for  earning  profit,  As  I  have

 already  said.  Just  now  in  regard  to  P.  C.O.s  that  it  25  per  cent  income  is  earned  we

 open  a  Post  office  and  if  15  per  cent  income  is  earned  in  backward  area,  We  open
 a  Post  office  there.  There  is  no  question  of  earning  profit.  Service  has  got  to  be  ren-
 dered.  We  keep  in  mind  the  aspect  of  necessity  and  facility  of  the  people  while
 opening  the  Post  offices  even  if  there  is  no  profit.

 श्री  विक्रम  महाजन  :  सरकार  किस  प्रकार  प्रस्तावित  लागत  का  अनुपात  लगाती  है  जिसे  किसीਂ

 विशेष  ग्राम के
 लोगों

 से  वसूल  करना  होता  है  कया  इस  में  कुल  ऊपरी  लागत  शामिल  की  जाती  है

 अथवा  केवल  टेलीफोन  सेवा  को  चलाने  की  आवर्ती
 लागत

 को
 शामिल  किया  जाता  दसरे

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  तथा  पंजाब  में
 कितने  डाक-तार  घर  खोले  जायेंग े?

 श्री  के०  ब्रम्हा नन्द  रेड्डी  :  हमें  आशा  है  कि  हम  देश  में  पांचवीं  योजना  के  दौरान  31,000  डाक
 घर  खोलेंगे  इसके  लिये  आर्थिक  परिव्यय  लगभग  8.5  करोड़  रुपये  होगा  ।  हम  इसे  युक्तियुक्त
 बनाने  के  बारे  में  भी  सोच  रहे  कुछ  राज्यों  में  डांस  तथा  तार  घर  *अधिक  at  कुछ

 कीं  सेवा राज्यों  में  ये  नहीं  अतः  हम  यहं  सुनिश्चित
 wet  चाहते  हैं  कि  सभी  राज्यों

 बेहतर  रूप से
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 wens

 Radio  Station  in  Jhansi,  ॥  है  p

 “559,  Dr.  Govind  Das  Richhariya:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  set  up  a  Radio  Station  in  Jhansi;

 (b)  if  so,  the  time  by  which  8  decision  is  likely  to  be  taken  thereon;  and

 (c)  if  not,  for  how  long  Bundelkhand  region  has  to  wait  for  this  Radio  Station?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (sit  आई०  सके  :  तथा  हांसी में  ऑडियो

 स्टेशन  खोलने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 बुन्देलखण्ड  क्षेत्र  में  प्रसारण  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  छतरपुर  में  एक

 रेडियो  स्टेशन  पहले  ही  स्थापित  किया  जा  रहा  झांती  के  स्थान  पर  छतरपुर  बुन्देलखण्ड

 क्षेत्र  के  बीच  में  होने  के  कारण  चुना  गया

 Dr.  Govind  Das  Richhariya:  I  want  to  submit  to  the  Hon’ble  Minister  that  his

 predecessors  had  given  assurances  that  the  question  of  opening  a  Radio  Station  at
 Jhansi,  under  the  plan,  was  under  consideration.  Bundelkhand  has  got  historical  and

 in  1857 literary  importance,  it  is  the  birth  place  of  Maithilisharan  Gupta  and
 Lakshmibai  had  revolted  there.  I  want  to  know  whether  keeping  in  view  the  assurances.

 given  by  the  former  minister  and  the  importance  of  Bundelkhand,  the
 Hon'ble

 Minister  would  reconsider  the  matter?

 Shri  I.  K.  Gujral:  Mr.  Speaker,  Sir,  we  all  are  aware  of  the  significance  of
 Jhansi.  Whatever  the  Hon’ble  Member  has  said,  is  correct,  I  admit  that  something
 should  be  done  in  Jhansi.  But  the  difficulty  is  that  the  amount,  which  is  being  allo-
 cated  is  not  sufficient.  But  it  is  not  our  intention  to  back  from  the  assurances  already
 given  by  us.  So,  I  have  said  in  my  reply  that  at  present  this  matter  is  not  being  con-
 sidered  by  us,  but  I  am  ready  to  reconsider  about  Jhansi.

 Dr.  Govind  Das  Richhariya:  May  I  know  whether  the  Hon’ble  Minister  would
 kindly  take  up  this  matter  during  the  last  years  of  the  Fifth  Plan.

 Shri  I.  K.  Gujral:  I  have  already  said  that  I  am  ready  to  reconsider  the  matter
 about  Jhansi,  if  money  is  allocated  for  that.

 पंजाब  के  लिये  पांचवीं  योजना  में परिव्यय  में  वृद्धि  करने  का  अनु ने

 *  560.  श्री  सर्विस  दौरा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  राज्य  के  लिए  पांचवीं  योजना  में  परिव्यय  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  रमणा  से  है
 ;.  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 एक

 विवरण  संलग्न है  ।

 विवरण

 929.75  करोड़  रुपये  के  पंजाब  सरकार  के  पांचवी  योजना  प्ररूप  प्रस्तावों  पर  राज्य  सरकार

 के  साथ  पहले  afaratty-eqt<  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  और  बाद  में  योजना  आयोग  तथा

 मुख्य  मंत्री  के  मध्य  हुई  एक  बैठक  में  चर्चा  की  परन्तु  पंजाब  की  पांचवी  योजना  के  आकार

 के  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  पांचवी  योजनावधि  में  केन्द्रीय  सहायता
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 और  बाजार  त् bl  ण  के  आबंटन  से  संबंधित  वस्तुपरक  सूत्रों  के  बारे  में  fac  लेने  के  बाद  किया

 जायेगा  |

 पांचवी  योजना  प्रस्तावों  के  मिलने  के  बाद  से  पांचवीं  योजना  परिव्यय  में  वृद्धि  करने  का  अनुरोध

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  नहीं  हुआ

 न थ्री  मान  सिह  भौरी  में  माननीय  मंत्री  से  ag  जानना  चाहत  ig  कि  क्या  पंजाब  सरकार  के

 इस  प्रस्ताव  को  मोर्चे  तौर  पर  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  और  इस  में  किसी  प्रकार  की  कठौती

 नहीं  की  जायेगी  ?  सै  इस  मामल  में  आश्वासन  प्राप्त  करना  चाहता  हूं  !

 श्री  मोहन  मारिया  :  पंजाब  सरकार  ने  पांचवी  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिये  929.  75.0  करोड़
 रुपय  का  एक  प्रस्ताव  भेजा है  ।  जैसा  कि  सभा  को  ज्ञात है  कि  यह  राज्य  सरकार  द्वारा  जुटाये  जाने  वाले

 संसाधनों  केन्द्रीय  सहायता  तथा  उपलब्ध  किये  जाने  वाले  ऋणों  पर  निसार  करता  इन  सभी  बातों
 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  और  वर्ष  के  अन्त  तक  अन्तिम  नियतन  सम्भव  हो  सकता  है  ।

 श्री  मान  fag  दौरा  मंत्री  महोदय  ने  मेरी  बात  का  उत्तर  नहीं  दिया  में  माननीय  मंत्री
 जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  पंजाब  में  saws  तथा  डीजल  एवं

 अन्य  वस्त तुओं  का  अभाव  क्या  सरकार  इस  उद्देश्य  से  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  पंजाब  के
 लिये  ए  क  विद्युत  संयंत्र  और  एक  उर्वरक  संयंत्र  कि  व्यवस्था  करने  के  लिये  विशेष  प्रबन्ध
 करेगी  ।

 मी  मोहन  मारिया  :  पंजाब  सहित  समूचे  देश  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  सभी  सम्भव  प्रयास
 ताकि  आवश्यकता  अनुसार  बिजली  तथा  उर्वरक  उपलब्ध  किये  जा  सकें

 जमाखोरों  के  विरुद्ध  अभियान

 562.  श्री  योगेंद्र  झा  :  क्या  गह  मंत्री  काला  बाजरी  करने  वालों  और  खाद्य  पदार्थों
 में

 अपमिश्रण  करने  वालों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  के  बारे  में  6  1974  के  तारांकित  प्रश्न
 सख्या  210  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  गैर  कानूनी  रूप से  जमा  स्टारों  को  बाहर  निकालने  के  लिये  जनता  के  सहयोग  के
 साथ  एक  देशव्यापी  अभियान  चलाने  और  बड़े-बड़े  जमाखोरों  को  तत्काल  गिरफ्तार  करने  का
 विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  और  यदि  नहीं  ,  तो  उसके  क्या  कारण

 गह  मंत्रालय  और  क  सिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  और
 जेसा  कि  इस  सदन  में  पहले  बताया  गया  है  राज्य  सरकारों  को  विभिन्न  खाद्यान्न
 को  लागू

 नियंत्रण  area
 काला  बाजारी  करने  वालों  व  जमाखोरों  से  निपटने  के  लिए  अपने  तंत्र  को

 सुदृढ़  सरकार
 आवश्यक

 द्वारा  निर्धारित  भण्डारों  की  सीमा  का  अनुपालन  सुनिश्चित  जहां
 जमा  किए  गये  भण्डारों  को  बाहर  निकालने  की  दृष्टि  से  भारत  रक्षा  नियमों  तथा

 आन्तरिक  सारे  का  अनुरक्षण  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  प्रयोग  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 श्री  भो  गैर  हा  :

 के  केन
 श्रीमान  गतवर्ष  10  अगस्त  को  इस  सभा  को  बताया  गया  था

 सरकार ने  राज्य  सरकारों  को  जमाखोरों  तथा  चोरबाजारी  करने  वालों  के  विरुद्ध भारतीय  रक्षा  नियमों का
 कितने  मामलों

 उपयोग  करने  के  लिये  निदेश  जारी  किये  देश  भर  में  कुल
 में  भारतीय  रक्षा  नियमों  का  उपयोग  किया  गया  है  और  कितने  व्यक्तियों  को  fire फ्तार  किया  गया

 दूसर  हाल  ही  में  गुलशन  में  जमाखोरी  वाले  माल  को  बाहर  निकालने
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 राज्यों
 को के  लिये  एक  छापा  मारा  गया  था  ।  उसका  परिणाम  क्या

 निकला  है  और  क्या  अन्य र
 >

 लोगों
 नी

 सहयोग
 से  छापे  मारने  के  लिये

 निर्दोश
 दिये  जा  रह  यदि  लोग  समर्थन  घेराव

 करें  या
 सूचना

 at
 उस

 स्थिति  में
 मेँ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  अधिकारी  उन्हें

 फ्तार  कर  लेंगे  अथवा  क्या  वे  जमा  किये  गये  भंडारों  को  बाहर  निकालने  में  उनके  साथ  सहयोग
 करेंगे ?

 श्री  राम  निवास  मिर्ज़ा :  मेर  पास  एक  है  जिसस
 यह

 चलता  हैं  कि
 30  नवम्बर

 1973  को  कुल  कितने  चोर  बाजारी  करने  वाले  तथा  खाद्य  पदार्थों
 में में  अपमिश्रण

 करने
 वाले  कितने  व्यक्ति  जेल  में है

 अथवा  जिन  पर  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  आ  पकी  अनुमति
 से  मैँ  इसे  सभा  पटल  पर  रख  सकता हूँ

 विवरण

 क्रम  स०  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  आन्तरिक  भारत  रक्षा  टिप्पणी

 सुरक्षा  नियम  तथा

 भारत  अन्य

 रक्षा  नियम  यमों  के

 तथा  अन्य  शर्तें  मुकदमा

 अधिनियमों  चलाए  गए

 के  अंतगर्त  व्यक्तियों  :  की

 हिरासत  में  सख्या

 लिए गए
 व्यक्तियों

 की  संख्या

 4  5

 आन्ध्र  प्रदश  ग  14  696

 162 आसाम

 हरियाणा  133

 हिमाचल  प्रदेश  ग  अन्य  39

 ry  130

 महाराष्ट्र  1,943

 मनी पर  अन्य

 उड़ीसा  45

 पजाब  अन्य  312

 10  तमिलनाडु  845

 1]  ब्विपरा  कै  शून्य  56

 ee बाण  कफ
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 1  3  4  5

 12  उत्तर  प्रदेश  7  369

 13  बिहार  4  272

 14  गुजरात
 *  g

 15  जम्मू  तथा  कश्मीर  5  3

 16  मध्य  प्रदेश  15  896

 17  e  क  जानकारी अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  ह ै।

 18  राजस्थानਂ  वही  वही

 19  पश्चिम  बंगाल  वही  वही

 20  नागालैण्ड  शून्य  शून्य

 21  मेघालय  शून्य  शून्य

 संघ  शासित  प्रशासन

 1  अंडमान  तथा  निकोबार  12 शून्य

 2  5 दादरा  तथा  नागर  हवेली  .  शून्य

 3  दिल्ली  शून्य  303

 दमन  तथा  दीव  e  63 शून्य

 पांडिचेरी  शून्य  21

 चंडीगढ़  शून्य  38

 लक्षद्वीप  शून्य  शून्य

 मिजोरम  नक  शून्य  शस्य

 अरुणाचल  प्रदेश  शून्य  शुन्य
 a

 विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  अब  तक  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  चोर  बाजा

 feat  के  विरुद्ध  कार्यवाही  समाप्त  नहीं  की  गई  है  बल्कि  कानू  a  के  अंतगर्त  जारी
 ||

 और  पश्चिमी  बंगाल  राज्यो  के  बारे  में  जानकारी  की  प्रतीक्षा  की
 जा  रही

 कालम  3  के  अंतगर्त  दी  गई  जानकारी  विशिष्ट  तिथि  को  हिरासत  में  लिए  गए  व्यक्तियों
 की  संख्या  के  बार  में  set  कि  कालम

 «
 में  दर्शाए  गए  उन  व्यक्तियों  की

 जिन  पर  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  से  स्पष्ठ  है  |  यहाँ  तक  fe  राज्यों/संघराज्य
 जिनके  संबंध  में  कालम

 3
 में  शून्य  जानकारी  दर्शायीਂ  गई  विभिन्न  कानूनों  के

 अंतगर्त  कार्यवाही  की  गई  थी
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 लिखित  उत्तर 3  1974

 ना - ाा प्रदनों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 अनुसंधान  और  बिकास  के  लिये  उद्योगों  पर  अनिवार्य  उपकर

 *  548.  श्री  ई०  ato  fad  पाटिल  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए  उद्योगों  पर  अनिवार्य  उपकर  लगाने  के
 प्रश्न

 पर  सरकार  विचार  कर  और

 इस  विषय  पर  अंतिम  frog  कब  तक ले  लिये  जाने  की  सं  वना  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  मंत्री  do  ब

 और  में  अनुसंधान  और  विकास  की  प्रगति  के  लिए  उपकर  लगाने  का  सुझाव
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  दवारा  किया  गया  था  ।  इस  समय  समिति  प्रस्ताव

 के  ब्यौरे  तैयार  करने  में  लगी  हुई  है  जिन्हें  सरकार  के  सामने  विचारार्थ  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 लारेस  रोड  वेल्फेयर  फेडरशन  का  दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  को  ज्ञापन

 *  549.  श्री  झारखंडे  राय  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 FIT  लारेंस  रोड  वेलफेयर  फेडरेशन  ने  19  1973  को  दिल्ली  के

 पाल  को  एक  ज्ञापन  पेश  किया  और

 यदि  तो  इन  मांगों  का  सार  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  कीं  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 गृह  मंत्री  उमाशंकर  तथा  लारेंस  रोड  कल्याण  संघ  द्वारा  की

 गई  मांगों  का  सम्बन्ध  दिल्ली  विकास  दिल्‍ली  परिवहन  दिल्‍ली  नगर  निगम  और

 दिल्‍ली  प्रशासन  जैसी  एजेंसियों  से  है  ।
 की  गई  अथवा  अपेक्षित  कायंवाही  समेत  मांगों  के  सारांश

 का  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया ।  देखिए  संख्या  एल०
 डो! ०  6613/74]

 Indore-Bombay  Microwave  Link

 552,  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Communications  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  time  by  which  the  work  of  laying  a  direct  microwave  (telephone)  line
 from  Indore  to  Bombay  is  likely  to  be  completed;  and

 (b)  the  progress  made  so  far?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  K.  Brahmananda  Reddy):  (a)  Installa-
 tion  works  on  Indore-Dhulia-Bombay  route  are  in  progress  and  the  system  is  expect-
 ed  (0.  be  commissioned  during  1976-77.

 (b)  The  Indore  to  Bombay  microwave  link  forms  part  of  a  project  for  linking
 Delhi  to  Bombay  via  Jaipur,  Kota  and  Dhulia  with  spurs  to  Bikaner,  Ajmer  and
 Jodhpur  from  Jaipur  and  Ahmedabad  and  Bhopal  from  Indore.  The  total  scheme  is
 ‘being  executed  at  a  cost  of  Rs.  15.89  crores.  The  sites  at  all  the  stations  have  been
 acquired  and  approach  roads  constructed.  The  civil  en

 and  tower
 gineering  works  consisting  of

 building  construction  foundations  are  in  progress.  The  radio
 relay  equipment  for  all  the  stations  is  being  imported  from  Canada.  Associated
 materials  like  multiplexing  equipment  power  plants,  batteries.  tower  ma  terials  etc,
 are  being  procured  from  indigenous  sources,
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 Missing  of  insured  covers  from  a  Post  Office  in  Bihar

 *554,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Communications  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  received  complaints  to  the  effect  that  6  insured
 covers  containing  about  Rs.  60,000/-  sent  by  a  nationalised  bank  from  Muzaffarpur
 District  in  Bihar  were  found  missing  from  a  Post  Office;  and

 (b)  the  action  taken  by  Government  in  this  matter?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  K,  Brahmananda  Reddy):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  case  has  been  reported  to  the  Police  and  their  investigation  is  in  pro-
 gress.  Police  have  so  far  arrested  two  persons  including  one  R.  M.  S.  employee  on

 suspicion.  A  close  liaison  is  being  maintained  between  Bihar  Police  and  P.  &  T.

 Department.  ष

 दिल्‍ली-ग्वालियर  के  बीच  सीधे  डायल  घुमा  कर  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था

 *  555.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  संचार  मंत्री  येह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  यहां  डाकपाल  ने  अभी  हल  कीਂ  ग्वालियर  दौरे  के  दौरान  मध्य

 प्रदेश  वाणिज्य-मंडल  को  oe  आश्वासन  दिया  था  कि  दिल्ली  और  ग्वालियर  के  बीच  सीधे  दायल

 घुमाकर  ट्रंक  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  वर्ष  1974  में  पूरी  हो  और

 उक्त  योजना  को  पुरा  करने  का  निर्धारित  समय  क्या  है  ?

 संचार  मंत्री  के०  ब्रह्मानंद  :  ऐसा  कोई  भी  रिकार्ड  उपलब्ध  नहीं  है  जिससे

 यह  पता  चले  कि  मध्य  प्रदेश  afer  के  पोस्टमास्टर  जनरल  ने  मध्य  प्रदेश  वाणिज्य  मंडल  को  यह
 आश्वासन  दिया  था  कि  दिल्ली  और  ग्वालियर  के  बीच  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्लिंग  सेवा  सन  1974

 में  पुरी  हो  जाएगी  ।

 आगरा  का  ट्रंक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  छठी  योजना-अवधि  के  शुर ुमें  जब  चालू  हो  जाएगा

 तब  ग्वालियर  के  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  इससे  जोडने  की  योजना  है  ।  आगरा  के  ट्रंक  आटोमटिक

 एक्सचेंज  के  जरिए  ग्वालियर  के  उपभोक्ता  दिल्‍ली  टेलीफोन  प्रणाली  का  नम्बर  डायल  कर  सकेंगे  ।

 Maruti  Consultancy  Services

 *561.  Shri  Jagannathrao  Joshi

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :

 Will  the  Minister  of  Industiral  Development  and  Science  and  Technology  be

 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2565  on  the  28th
 November,  1973  regarding  issue  of  licences  on  feasibility  report  of  Maruti  Consult-.
 ancy  Services  and  state:

 (a)  the  names  and  technical  experiences  of  the  experts  of  the  Maruti  Technical
 Consultancy  before  its  registration  in  November,  1970;  and

 (b)  the  number  of  such  licences  in  respect  of  which  the  feasibility  or  project  re-
 port  has  not  been  prepared  by  Maruti  Technical  Consultancy  since  November,  1970:
 todate?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  ...
 Subramaniam):  (a)  Maruti  Technical  Services  Pvt.  Ltd.,  stands  registered  with  the-
 Registrar  of  Companies,  Delhi  and  Haryana  and  is  not  enlisted  with  this  Ministry  as.
 a  consultancy  firm.  The  information  asked  for  is  not  available  with  this  Ministry.
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 (b)  There  is  no  compulsory  requirement  that  applications  for  Industrial  licences

 etc.  should  be  accompanied  by  a  feasibility/Project  report  prepared  by  a  consul-

 Statistics  regar  ding  industrial  licences  issued  on  the  basis  of
 tancy  firm.  Therefore,

 t  maintained.  However  there  has  been  no  case  where
 feasibility/  project  reports  are  no

 letter  of  intent  has  been  issued  t  0  any  party  on  the  basis  of  the  feasibility  or  project

 report  prepared  by  M/s.  Maruti  Technical  Services.

 Removal  of  a  Telephone  Pole  Obstructing  construction  of  q  School  in  Desuri  Tehsil

 Headquarter

 *563.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  construction  work  on  the  Girls  School  building  at  Desuri  Tehsil

 headquarter  in  Pali  district  (Rajasthan)  has  stopped  because  the  P&T  Department
 has  not  removed  their  pole  despite  requests  made  to  it;  and

 (b)  whether  the  concerned  villagers  and  others  have  made  written  requests  to
 the  P&T  Department  in  this  connection  and  if  so,  the  action  taken  so  far?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  K.  Brahamananda  Reddy):  (a)  Request
 for  shift  of  P&T  pole  near  girls  school  was  received  by  the  Divisional  Engineer  on.
 the  11th  Feb.,  1974.

 (b)  The  Sarpanch  of  Desuri  and  another  person  from  the  village  have  sent  a

 telegram  to  the  Divisional  Engineer  on  the  11th  February.  Demand  note  for  shifting
 charges  (only  out  of  pocket*expenses)  of  Rs.  181/-  was  sent  to  Sarpanch  of  Desuri
 on  the  15th  March  and  has  been  paid  on  29th  March;  shifting  work  has  been  imme-

 diately  started.

 परिचय  बंगाल  तथा  उड़ीसा  के  इंजीनियरिंग  उद्योगों  को  हानि

 नें  564.  थी  गंजा यर  साझी

 श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  :

 कया  औद्योगिक  विकास  tat  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 at  1973  में  बिजली  की  कमी कें  कारण  पश्चिम  बंगाल  क  द  क art  उडीसा  के  इन्ही  निर्वाचन

 उद्योगों  को  कितनी  हानि  हुई  ;  और

 इस  बारे  में  सरकर  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्र  सी ०
 :  बंगाल

 और  उड़ीसा  में  केवल  बिजली  की  कमी  के  कारण  इंजीनियरी  उद्योग  की  हुई  हानि  का  सही  सही
 करना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  उद्योगों  को  हानि  कई  कारणों  से  पहुंची  हैं  जिनमें  बिजली

 की  कमी  एक  प्रमुख  एक  कारण  है  और  साथ  ही  इसलिए  कि  उत्पादन  सम्बन्धी  आंकड़े  राज्यवार

 नहीं  रखे  ज़ात  |  फिर  कतिपय  इंजीनियरी  उद्योगों  को  बिजली  की  कमी  के  कारण  हुई  हानि
 का  जो  आकलन  सरकार  के  पास  है  उसे  लोक  सभा  में  दिनांक  25-7-73  को  पुछ  गये  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  421  के  उत्तर  में  प्रस्तुत  किया  जा  चुका है  ।  इसके  बाद की  अवधियों  में  उत्पादन  में

 होने  वाली  हानि  अभी  निकाली  नहीं  गई  है  ।

 सिंचाई  व  बिजली
 मंत्रालय  द्वारा

 बिजली  की  कमी  को  दूर  करने  के  जो  उपाय  किये

 जारहे  हैं  उनमें  ये  सम्मिलित  हैं

 1  स्वीकृत  अन्तर्राज्यीय  तथा  अन्त क्षेत्रिय  सम् पेषण  श्छंखला  के  निर्माण  कार्य  को  तेजी  से  करने
 जिससे  आधिक्य  वाले  क्षेत्रों  से  कमी  वाले  पड़ोसी  क्षेत्रों  में  बिजली  भेजी  जा  सके  ताकि
 उपलबध  जनित्रण  क्षमता  का  इष्टतम  उपयोग  किया  जा  सके  |
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 2  जो
 परियोजनाएं  काफी

 हद  आग  बढ़  चुकी  हैं  उन कके
 निर्माण

 में
 तेजीसे  कार्य

 हो
 रहा  है

 ।

 3
 नहीं

 कहीं
 भीं  सम्भव  नागरिक  निर्माण  की  प्रगति  को

 तीज  कपा  जा
 रहा  है

 |

 इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रोज  में  न्यूनतम  वेतन  थ
 Oo

 65.  श्री  नवल  किशोर  दार्मा
 :

 रचाए

 चग  द  चग  ही

 हा
 दला

 ह
 क्या  सरकार  ने  इण्डियन  टेलीफोन  एण्डस्ट्रीज  में  एक  कर्मचारी

 रुपये  प्रति  मास  निर्धारित किया  क  न

 वेतन  367

 ad

 यदि  at  क्या  उक्त  निर्धारित  वेतन  तीसरे  वेतन  आयोग  की
 ee

 THI  नहीं  और
 ्

 यदि  तो  कर्मचारियों  के  वेतन  का  पुननिर्धारण  करने  के  क्या
 कारण

 ह

 संचार  मंत्रो  ई  were  :  जी  नहीं  ।  इण्डियन  टेलीफोन
 द्ण्ड क

 बंगलौर  के  प्रबन्धकों ने  8  1974  को  कामगारों  के  प्रतिनिधियों  के  सथ  एक  करार पर

 हस्ताक्षर  किये
 थे

 जिसके  अनुसार  argo  बंगलौर
 के

 किसी  भी  कर्मचारी
 का  कम  से

 कम  बतन  तथा  भत्ता  351  रुपय  मासिक  निश्चित  किया  गया  था  ।  कम्पनी  के  प्रादेशिक  का
 लियों

 और  अन्य  कारखानों  के  लिए  विचार  विमर्श  के  बाद  एक  अलग  समझौता  किया  जाएगा  |

 )  जी  नहीं  ।  तीसरे  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  केवल  केन्द्रीय  सरकार  के
 कर्मचारियों  पर

 ी
 ™  होती

 आई०  टी०  आई०  और  कामगारों  के  बीच
 हुआ  पिछला  मजूरी  करार

 1956-1973 को  गया
 ।

 अतः  कामगारों  का  भावी  वेतन  और  wa  ‘fata  के  लिए

 wa  i  3  कामगारों  के  बीच  एक  नया  करार  किया  जाना  आवश्यक  था

 भारत  अमरीका  सयुक्त  उद्यम

 र 5487  श्री  डी०  बी०  चन्द्र गोड़ा :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह aaa  की  कृपा  करेंगे

 विल
 ब  ०"

 भारत  में  म

 लक

 aaa  तीन  बड़ों  निर्देश है  न्यू  में  अमरीकी  सहयोग

 का  कोई
 समझौता  हो  गया  अं

 अ

 क  )  यदि  तो  वे  परियोजनाएं  किस  प्रकार  की  होंगी  और  कितना
 fr

 किए  जाने
 की  आशा

 है  म

 न

 ऑद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (>)  आर
 —

 (at
 |

 बी०  :

 रिकी म के  राजदूत Bes
 यह  10  1974  के  इकोनोमिक  टाइम्स  में  प्रकाशित भारत  में  अमर

 के  वक्तव्य  के  बारे  में

 तीन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  अखबार  की  रिपोर्ट  में  नहीं  दिया  गया  था  और a सरकार
 को

 a
 ऐसी

 जनाओ  के  किसी

 विवरण  की  जानकारी नहीं  है

 समय  सरकार  के  समक्ष  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  जब  कभी  एसे  प्रस्ताव

 किया  जाया
 होते  है

 उन
 पर  वर्तमान  नीति

 ट के
 अनुसार  गुणावगुणों  के क  a ada + tise wt, e aeare oe fear
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 लिखित  उत्तर 3
 1974

 Indian  Engineers  in  Canada

 5488.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Science  and  Techno-

 logy  be  pleased  to  state  whether  Government  will  collect  information  through  Indian
 in  Canada Embassy  in  Canada  in  regard  to  the  number  of  Indian  Engineers  at

 present?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.
 Subramaniam):  The  Council  of  Scientific  and  Industrial  Research  maintains  an

 Abroadਂ  Section  of  the  National  Register  of  registration  of  Indian  scien-
 tists,  engineers,  technologists,  medical  personnel,  etc.  in  overseas  countries  (including
 Canada).  Forms  for  registration  are  available  with  Indian  Mission  abroad.  Registra-
 tion  is  voluntary.

 211  Indian  Engineers  in  Canada  were  on  the  Register  as  on  1-1-1974.

 दिल्‍ली  a  बिक्री-कर  a  छूट

 5489.  wYo  एस०  ए  ०  मुसगनच्तम  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  दिल्ली  प्रशासन  के  ग्रामीण  उद्योगों  को  बिक्री  कर  से  छूट देने  और

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काम  कर  रहे  शिल्पी  को  प्रोत्साहन  देने  का  परामर्श  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 जी  श्रीमान  | गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  और  उ
 नली  में  अनेक  ग्राम  उद्योगों  के  उत्पादन  को  बिक्री  कर  से  पहले  ही  छुटी  दी  गई  है  ।  दिल्‍ली

 प्रशासन
 के  अनुसार  सभी  ग्राम  उद्योगों  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  छूट  देना  उपर्युक्त  नहीं

 होगा  क्योंकि  अनेक  मामलों  में  नगरीय  क्षेत्रों  के  लब  उद्योग  भी  उसे  प्रकार  की  वस्तुओं  का  उत्पादन

 करने  हैं  और  इन  दोनों  किस्मों  में  अन्तर  करना  कठिन  है  ।  ऐसी  सामान्य  छूट  से  राजस्व  की
 पर्याप्त  कमी  के  साथ  साथ  छूट  का  दुरुपयोग  भी  होगा  ।

 अखिल  भारतीय  निर्माता  संगठन  से  ज्ञापन  a

 (5490.
 श्री  एस०  पु  मुरुगनन्तम  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अखिल  भारतीय  निर्माताਂ  संगठन  ने  26  फरवरी  को  सरकार  को  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत
 किया  और

 क यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य इन  ने  तें  क्या  हैं  और  उस  पर  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री
 (att

 सी०  :  ज्ञापन
 इस  मंत्रालय  में  प्राप्त  हो  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 सीमेंट  का  निर्यात

 5491.  श्री  स्वर्ण  सिंह  सोखो  :  औद्योयोगिक  fasta  मंत्री  अशोधित  तेल  के  acre
 बिल  को  पुरा  करने  के  लिए  सीमेंट  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  27  1974

 के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1039  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रतिवर्ष
 कितनी  मात्रा  में  सीमेन्ट  का  निर्यात  किया  जाता  है  तथा  प्रतिटन  सीमेन्ट  का  जहाज  पर्यन्त

 शुल्क  मूल्य  क्या
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 Written  Answers  April  3,  1974

 औद्योगिकी  विकास  मंत्रालय  दें  राज्य  मंत्री  (ait  एस०  ५, बा  रत  तथाਂ  ईरान  के

 बीच  द्विपाक्षिक  व्यापार  समझौते के  अंग  स्वरुप  1974  के  अंत  तक  3  लाख  मीट्रिक

 टन  तथा  वर्ष  1975  की  अवधि  में  5  लाख  मीट्रिक  टन  सीमेन्ट  निर्वात  करने  का  विचार  है
 ।

 ईरान  को  निर्वात  किए  जाने  वाले  सीमेंट  के  विषय  में  प्रतिमीट्रिक  टन  गन्तव्य  स्थल  भाडा

 मुक्त  सीमेन्ट  की  कीमत  के  करार  पर  अभी  हस्ताक्षर  नहीं  हुए  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  उत्पादन

 5492.  श्री  पु  मुरुगनन्तनम  :  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  वस्तुओं  का  बड़े  पैमाने  पर

 उत्पादन  आरम्भ  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है ँ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  aio  :  सरकारी

 क्षेत्र  में  परियोजनाएं  बनाते  उन  अधिक  खपत  वाली  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  करन

 की  आवश्यकता  का  भी  ध्यान  रखा  जिनके  उत्पादन  मेंਂ  भविष्य  में  काफी  अन्तर  आने  FT

 अनुमान  है  |

 विद्युत  लैम्पों  और  टायरों  एवं  ट्यूबों  जैसी  कुछ  उपभोक्ता  वस्तुओं  को  जिनकी  भविष्य

 में  कम  आपूर्ति  होने  का  अनुमान  बनाने  के  प्रस्ताव  प्रगति  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  i

 *विविध  थे  श्रद्धांजलि  कार्यक्षम

 5493.  श्री  डी०  dio  चंद्र गौड़ा  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  19  1974  को  शाम  के  8  बजकर  15  मिनट  पर  विविध  भारतीਂ  से

 gaara  wed  गायक  श्री  चन् तू सला  राव  को  जिनकी  मृत्यु  उस  दिन  काल  हुई
 श्रद्धांजलि  अपत  करने  के  लिए  कार्यक्रम  प्रसारित  किया  गया  था  किन्तु  प्राधिकारियों  ने

 एसे  गम्भीर  कार्यक्रम  में  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  के  प्रसारण  बन्द  नहीं  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसे  समय  में  गरिमा  और  शिष्टाचार  बनाये  रखने  की

 भावना  से  अपने  नियमों  का  पुनर्विलोकन  करेगी  और  उनमें  संशोधन  करेगी  ?

 सूचना  और  caren  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  :  11

 1974,  जिस  दिन  राव  को  स्वर्गवास  हुआ  को  विजयवाडा  केन्द्रों  की

 वाणिज्यिक  प्रसारण  सेवा के  अन्तर्गत  रात  सवा  आठ  बजे
 से

 नौ  बजे  तक  होने  वाल  रजनीਂ

 कार्यक्रम  में  स्वर्गीय  श्री  राव के  रिकार्ड  किये  गये  गीत  ही  प्रसारित  किए  गए  थे  ।  श्रोताओं  के  अनुरोध
 पर  आधारित  fears  किये  हुए  संगीत  के  कार्यक्रम  को  विजयवाडा  केन्द्र  से  12  1974

 को  पुनः  प्रसारित  किया  गर्या
 था

 ।  यह  कार्यक्रम  स्वर्गीय  श्री  राव  की  स्मृति  में-विशेष  श्रद्धांजलि

 कार्यक्रम  नहीं  था  ।  तथापि  ऐसे  उपर्युक्त  अनुदेश  जारी  किए  जा  रहे  हैं  कि  सुप्रसिद्ध  कलाकारों  की

 मत् यप थि  होने  पर  वाणिज्यिक  सेवा  के  अन्तर्गत  इस  प्रकार  के  प्रसारण  न  किए  जाए  ॥

 च
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 लिखित  उत्तर 13  1896

 बड़े  समान  पर  गह-निर्माण  संबंधी  डिजायन  बनान  के  लिए  विशेषज्ञ  तथा  उपकरण  हटाने  हेतु  संभवत  राष्ट्र

 विकास  कार्यक्रम  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  को  पदार्थ

 5494,  श्री  गजाधर  साझी :  कया  विज्ञान  और  मंत्री  यह  बताते  की  कर्घा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़े  पैमाने  पर  गृह  निर्माण  सम्बन्धी  डिजाईन  बनाने  के  लिए  विशेषज्ञ  तथा
 उपकरण

 जुटाने  हेतू  सयुक्त  राष्ट्र  विकार  कार्यक्रम  ने  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद  को

 सहायता  देने  की  पेशकश  की  और

 यदि  तो  इसपर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 है  a9
 ont  wis  a आद्योगिक  विकास  war  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  (  सब्र हू  मध्यम

 नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता

 मलयालम  फिल्म  उद्योग  की  सहायता  के  लिये  केरल  सरकार  योजना

 5495.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ~~
 क्या  केरल  सरकार  da  मलयालम  फिल्म  उद्योग  की  सहायता  के  लिए  कोई  योजना

 केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी  और

 यदि  तों  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हूं  और  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  योजना  के  क्रिया

 स्वय  में  किस  प्रकार  की  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  नें  उप-मंत्री  (at  धर्मवीर  नहीं  ।

 :  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Grant  of  Pension  to  Freedom  Fighters  from  M.  P.

 5496.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state
 the  names  of  those  freedom  fighters  of  Madhya  Pradesh  who  have  been  granted
 pension  under  the  Freedom  Fighters  Pension  Scheme?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  :  So
 far  2436  Freedom  Fighters  belonging  to  Madhya  Pradesh  have  been  granted  pension
 under  the  scheme.  It  is,  however,  not  possible  to  give  names  of  all  these  persons.

 Request  from  M.  Government  for  Funds  for  Pubjishing  Freedom  Fighters
 whoਂ

 5497.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  had  requested  the  Central
 Government  to  give  funds  for  publishing the  freedom  fighters  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto?

 Yes,  Sir.
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin) :  (a)

 (b)  A  sum  of  Rs.  6000/-  had  been  sanctioned  to  the  Government  of  Madhya
 Pradesh  under  a  Centrally  approved  scheme  in  March  1970,  as  a  first  ir  stalment  on
 account  of  the  above  publication.  As  the  scheme  was  discontinued  it  was  not  found
 possilbe  to  release  any  further  assistance  and  the  State  Government  had  been  in-
 formed  accordingly.
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 Communal  Riots  in  Madhya  Pradesh  during  1971-72  and  1972-73

 5498.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  ascertained the  facts  that  led  to  communal  riots
 in  Madhya  Pradesh  during  1971-72  and  1972-73;

 an
 (b)  the  precautionary  measures  taken  by  Government  to  prevent  these  riots;

 (c)  the  follow-up  action  taken?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department
 of  Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha):  (a)  According  to  available  information
 factors  which  led  to  incidents  of  violence  between  different  communities  in  Madhya
 Pradesh  during  1971-72  and  1972-73  differed  from  place  to  place  and  incident  to
 incident.  Broadly  speaking,  allegations  of  misbehaviour  towards  women,  disputes
 over  land  or  other  property,  misunderstandings  in  the  course  of  observance  of  tradi-
 tional  festivals  or  religious  processions,  allegations  of  cow-slaughter  and  other  mis-

 cellaneous  quarrels  have  led  to  such  incidents.

 (b)  and  (c)  The  State  Government  have  maintained  necessary  vigilance.  Appro-
 priate  precautionary  measures  were  also  taken  in  areas  where  tension  was  prevailing
 or  where  incidents  of  violence  had  taken  place  in  the  past.  Registration  of  criminal
 cases  and  prosecution  of  persons  involved  in  the  commission  of  crimes,  appropriate
 inquiries  in  serious  incidents,  and  grant  of  ex-gratia  relief  wherever  considered  neces-

 sary,  were  some  of  the  follow-up  measures  taken  by  the  State  Government.

 Supply  of  Cement  to  M.  P.

 5500.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science
 and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Madhya  Pradesh  has  been  supplied  with  cement  of  even  less  than

 50  per  cent  of  its  requirements;  and

 (b)  the  action  taken  by  Government  to  supply  cement  to  Madhya  Pradesh  ac-

 cording  to  its  requirements?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  M.  किन

 Rana):  (a)  and  (9)  On  the  basis  of  the  consumption  during  the  last  five  years  i.e.,
 1968  to  1972  a  quota  of  4.79  lakh  tonnes  was  fixed  for  the  State  of  Madhya  Pradesh
 for  the  period  1st  July,  1973  to  the  30th  June,  1974,  Against  this  quota  a  quantity  of
 3.74  lakh  tonnes  has  been  supplied  so  far  during  the  period  July  1973  to  February
 1974.  The  supply  to  Madhya  Pradesh  would,  therefore,  appear  to  be  satisfactory  in
 the  context  of  the  overall  production  of  cement  in  the  country.

 गह  कल्याण  कद्र  के  कर्मचारियों  दुबारा  हड़ताल

 5501.  नी  daria  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रय  करेंगे  कि :

 क्या  गह  कल्याण  केन्द्र  के  कर्मचारियों  की  40  दिवसीय  हड़ताल  समाप्त  हो  गयी  हैं

 और  कर्मचारी  इस  शर्त  पर  काम  पर  वापस  आए  हैं  कि  उनकी  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिए

 एक  समिति  का  गठन  किया  जायेगा  ;

 क्या  ऐसी  समिति  गठित  की  गयी  और

 a  और  इसके  निदेश-पद  क्या  हैं यदि  तो  इस  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन  से  ्
 और  यह  समिति  aIrTat  प्रति नगा  न  वेदन  कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगी  ?
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 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से  }

 गह  कल्याण  केन्द्र  के  कर्मचारियों  का  एक  वर्ग  दिनांक  29  1974  सें  हड़ताल  पर  था  ।

 ग  कल्याण  केन्द्र  कर्मचारी  यूनियन  के  अध्यक्ष  के  साथ  कई  बार  विचार-विमर्श  करने  के

 समझ होते  की  कुछ  शर्तें  तय  हुई  और  हड़ताली  कर्मचारी  38  दिनों  की  गैरहाजिरी  के

 दिनांक  7  1974  कों  ड्यूटी  पर  आ  गए  ।  समझौते  की  एक  शर्तें  यह  है  कि

 गह  कल्याण  केन्द्र  के  सार  संगठन  की  जांच  करने  लिए  एक  समिति  का  किया  जाएगा

 जिससे  कि  इसकी  कार्य-प्रणाली  को  पुरी  तरह  से  बदला  जा  सके  और  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सकें

 कि

 (i)  ae  संगठन  सरकारी  कर्मचारियों  और  उनके  विशेषकर  गरीब  कर्मचारियों

 के  परिवारों  की  वास्तविक  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करता

 ii)  सरकारी  fafa  का  ठीक  ढंग  से  उपयोग  किया  जाता  है  ;

 (iii)  जहां
 तक  संभव  यह  केन्द्र  उत्पादन-कारी  तथा  लाभकारी  कार्यकलापों  को  हाथ

 लेता

 (iv)  पुरे  समय  ard  करने  वाले  कर्मचारियों  के  कार्य  के  उनके  वेतनमानों  तथा  अन्य

 शर्तों  का  उस  वास्तविक  कार्य  से  उचित  सम्बन्ध  है  जो  प्रत्येक  श्रेणी के  कर्म चा  रियों

 at  नियत  किया  गया  हैं

 (४)  विभिन्न  बग  के  श्रमिकों  के  लिए  काय  के  उचित  मानदण्ड  निर्धारित  हैं  ।  समिति  में

 निम्नलिखित  अधिकारी  शामिल  होंगे  :

 (i)  वित्त  मंत्रालय  के  संयुक्त  सचिव  तथा  कार्मिक  प्रभाग  के  वित्तीय

 —— 5 aT  |

 (11)  समाज  कल्याण  विभाग  के  एक  संयुक्त  सचिव

 (111)  श्रम  मंत्रालय  के  एक  संयुक्त  सचिव

 (iv)  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  के  संयुक्त  सचिव

 ।

 च्
 |  ै  उप  सचिव  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  —

 सदस्यਂ  सचिव  |

 समिति के  गठन  के  लिए  औपचारिक  आदेश  शीघ्र  ही  जारी  किए  जाएंगे  ।  समिति  अपनी

 रिपोर्ट  यथाशीघ्र  प्रस्तुत  करेगी  ।

 faa  और  वारदात  के  बीच  टेलीफोन  व्यवस्था

 5502.  श्री  रणबहादुर  सिंह  :  कया  संसार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  सिधी  और  विधान  के  बीच  टेलीफोन  व्यवस्था  पुरा  होने  में  कितन
 समय  और

 सिंगरौली  कोयला  खान  में  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  od}  ost odt )  के

 कोयला  क्षेत्रों  को  टेलीफोन  को  सुविधाएं  कब  तक  उपलब्ध  हो  जाएगी  |

 a  चार  मंत्रालय  सें  राय  शेर  :  मध्य  प्रदेश में  सीधी  और  वाइधान  के

 बीच  टेलीफोन  सम्यक  वह  1974-75  में  स्थापित  ata  की  संभावना  है  ।

 सिंगरौली  कोयला  खान  में  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  कोयला

 क्षेत्रों  के  लिए  टेलीफोन  सुविधा  तारीख  25-3-74  को  दी  जा  चूकी  |
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 ्

 मनन  भ  बजत  बे  सद क  सातला  नवे  सुविधा  वाले  डाकघर

 ह क 5503.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  राजस्थान  में  इस  समय  कितने  डाकघर  हूँ  ;

 इनमें  से  कितने  डाकघरों  में  बचत  बेक  खाते  खेलने  की  सुविधाएं  हैं  ;

 उत्तर  पश्चिम  पंजाब  और  हरियाणा  की  तुलना  में  इन  आंकड़ों

 की  स्थिति  है  और  इन  ज्यों  में  तथा  राजस्थान  में  इन  डाकघर  बचत  बैकों  के  अन्तर्गत

 कितना  क्षेत्र  आता  और

 पांचवीं  योजना  में  छोटी  बचतें  बढाने  के  लिए  इन  सभी  राज्यों  में  अधिक  ग्रामीण  क्षेत्रों
 fay  fos  fo में  यह  सुविधाए  प्रदान  करने  के  संबध  में  अलग-अलग  क्या  लक्ष्य  hae |  ९  ह  ये  गये  और इस

 संबंध  में  वार्षिक  लक्ष्य  क्या  है

 |
 संचार  मंत्रालय  में  शक्य  मंत्री  (sto  शर  fag)  :  7484  a

 7484

 ——  ——__—

 वहां  काम  कर  रहे  औसत  क्षेत्र  जहां  ये एसे  डाकघरों  की  कुल
 डाकघरों  कुल  संख्या  जहां  सुविधायें  प्राप्त  हैं

 संख्या  बैंक  खाते  खोलने  की

 सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  14290  14088  20.2  i  कि०  मी ०

 महाराष्ट्र  9470  9387  32.  कि०  मी०

 पश्चिम  बगाल  6422  6419  16.3  |  पक०  मी०

 7150  7097  17. 8  वर्ग  कि०  Ato पंजाब  और  हरियाणा

 राजस्थान  7484  46.  0  वर्ग  की ०  मी ०

 (a)  पांचवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  नये  डाकघर  खोलने  के  लिए  कोई  राज्यवार  लक्ष्य

 अभी  an  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।  लेकिन  हमारी  नीति  यह  है  कि  शाखा  डाकघर  खोलते

 समय  उसे  बचत  बक  का  अधिकार  भी  दे  दिया  जाय  ।  इस  समय  करीब  99  प्रतिशत  शाखा  डाकघरों

 को  बचत-बैंक  का  अधिकार  प्राप्त  है  ।

 कुतुब  मीनार  देखने  के  लिये  आये  लोगों  का  लूटा  जाना

 5504.  थीं  विश्वनाथ  झुनझुनवाला

 श्री  महेंद्र  सिह  गिल  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रिग  कि

 क्या  7  1974  को  कुतुब  मीनार  देखने  के  लिए  आये  व्यक्तियों  को  छुरा  दिखा

 कर  दिन-दहाड़े  लूट  लिया  गया  ar;

 यदि  तो  दिल्‍ली  में  सभी  odes  स्थलों  पर  सुरक्षा  उपायों  की  पर्याप्त  व्यवस्था

 करने  के  लिए  अब  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  और
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 क्या  वर्ष  1974  के  पहले  दो  महीनों  में  दल्ली  में  अपराध  दर  एक  बार  फिर  बढ  गई

 है  और  यदि  तो  इसको  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  ऐसी एक
 घटना  6  मान  1974

 को  हुई  थी  न  कि  7  मार्च  को  ।  इस  मामले  में  अपराधी  गिरफ्तार  कर  लिये  गये  हूं  और  सम्बन्धित

 सम्पत्ति  बरामद  कर  ली  गई

 इन  क्षेत्रों  में  गीत  बढ़ा  दी  गई  है  ।  सादे  कपड़ों
 में

 पुलिस  कर्मचारी
 भी

 तैनात  किये

 गये  a
 ्  i

 1974  के  प्रथम  दो  महीनों  में  दर्ज  किये  गये  अपराध  के  आंकड़ों में  पिछले  वर्ष  के

 तत्सम्बन्धी  अवधि  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  कमी  हुई  |

 Industrial  Development  of  Dacoit  Infested  Area  of  Madhya  Pradesh

 5506.  Shrimati  V.  R.  Scindia:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and

 Science  and  Technology  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  certain  steps  are  being  taken  at  official  level  for  the  industrial

 development  of  dacoit  infested  and  industrially  backward  areas  of  Datia,  Bhind,
 Morena,  Sheopuri,  Guna  and  Gwalior  Districts  in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur
 Rahaman  Ansari):  (a)  and  (b)  Yes,  Sir.  According  to  the  Madhya  Pradesh  State
 Government’s  proposals  for  the  Fifth  Plan  and  also  the  Annual  Plan  for  1974-75,  a
 Scheme  entitled  ‘Scheme  for  State  participation  (equity)  or  preference  in  the  new
 industrial  enterprises  in  the  dacoit  infested  and  selected  backward  areas’  was  taken

 up  in  1973-74  under  the  programme  for  Large  &  Medium  Industries,  which  is  pro-
 posed  to  be  continued  with  an  outlay  of  Rs.  50  lakhs  for  the  Fifth  Plan  and  Rs.  7
 lakhs  for  1974-75.  The  scheme  is  intended  to  provide  opportunities  for  gainful  em-

 ployment  and  also  to  ensure  balanced  regional  development  by  offering  some  more
 incentives  for  setting  up  of  industries  in  these  areas.

 2.  In  addition  to  the  scheme  referred  to  above,  except  for  the  Gwalior  District,
 all  the  other  districts  referred  to  in  the  Question  have.  been  selected  to  qualify  for
 ‘concessional  finance  from  financial  institutions.  and  some  Blocks  from  those  districts
 are  also  included  in  the  ‘areas’  selected  to  qualify  for  the  Central  Scheme  of  invest-
 ment  subsidy.

 Bhind-Etawah  Telephone  Line

 5507.  Shrimati  V.  Scindia:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  date  from  which  newly  laid  telephone  line  from  Bhind  city  in  Madhya
 Pradesh  to  Etawah  city  in  Uttar  Pradesh  has  started  working;

 (b)  whether  the  people  of  Bhind  have  been  provided  with  the  facility  to  have
 direct  talks  with  the  people  in  Etawah  by  this  new  line  but  this  Etawah  line  is  not
 given  to  make  calls  to  Agra  and  Kanpur  as  a  result  of  which  the  subscribers  have  to
 face  difficulty;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  remove  this  difficulty?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh) :  (a)
 A  physical  trunk  circuit  to  provide  direct  communication  between  Bhind  and  Etawah
 has  been  provided  from  1st  January  1973.
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 (b)  and  (c)  Being  a  physical  trunk  circuit,  this  line  provides  satisfactory  trans-
 mission  performance  only  for  establishing  short  distance  trunk  calls  between  Bhind
 and  neighbouring  small  stations  of  Madhya  Pradesh  on  the  one  hand  and  Etawah  and
 the  neighbouring  small  stations  in  U.P.  on  the  other.  The  subscribers  of  Bhind  do  not
 face  any  difficulty  in  getting  calls  to  Aga,  Kanpur  etc.,  as  long  distance  calls  to  all

 major  stations  are  established  by  Gwalior  (which  is  connected  to  Bhind  by  a  direct
 trunk  line)  on  high  grade  channels  via  well-defined  switching  centres

 High  Power  Transmitter  at  A.IL.R.  Gwailor

 5508.  Shrimati  V.  R.  Scindia:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  scheme  of  Government  for  making  the  Radio  Station  at  Gwalior  more

 powerful;  and

 (b)  the  progress  made  so  far  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dha-
 ram  Bir  Sinha):  (a)  &  (b)  The  power  of  the  Radio  Station  at  Gwalior  has  been  raised
 from  5  K.W.  to  10  K.W.  with  effect  from  28-2-1974.

 Direct  Dialling  System  Between  Gwalior  and  Other  Cities

 5509,  Shrimati  V.  R.  Scindia:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  introduce  direct  dialling  system  between
 Gwalior  and  some  other  prominent  cities;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh):  (a)
 &  (b)  Subscriber  Trunk  Dialling  has  been  planned  from  Gwalior  to  Agra  and  Bhopal
 and  is  expected  to  be  commissioned  during  the  fifth  plan.  Gwalior  is  also  proposed.
 to  be  connected  to  a  new  Trunk  Automatic  Exchange  at  Agra  early  in  the  Sixth.
 Plan.  Through  Agra  Trunk  Automatic  Exchange  Gwalior  subscribers  will  be  able  to.
 directly  dial  their  calls  to  Delhi,  Jaipur,  Bharatpur,  Aligarh,  Mathura  and  some  other
 important  stations  of  India  progressively  during  the  Sixth  Plan  and  beyond

 Appointment  of  Controller  in  Sick  Textile  Mills  in  Punjab

 5510.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Industrial  Develop-
 ment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  the  present  number  and  names  of  those  sick  textile  mills  in  Punjab  where
 Government  have  appointed  Controllers;  and

 (b)  the  amount  of  loss  and  profit  of  the  said  mills  during  the  year  1973-74?

 (Shri  M.  B. The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industrial
 Development

 Rana):  (a)  and  (b)  At  present,  there  are  four  textile  undertakings  in  Punjab,  whose

 management  has  been  taken  over  by  Government  under  the  provisions  of  the  Sick.

 Textile  Undertakings  (Taking  Over  of  Management)  Act,  1972.  The  names  of  these
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 undertakings  and  the  profit/loss  (provisional  figures)  made  by  them  during  1973-74
 are  as  follows

 51.  Name  of  the  undertaking  Net  prefit/joss
 0  after  deprecia-  Remarks

 tion  and  bonus

 णगण

 (RSs.  in  lakhs)

 Dayalbagh  Spinning  and  0.94  Full  production
 Weaving  Mills,  Amritsar.  started  in  June,

 June  to
 1973  (figures  for

 1,
 1973)

 Suraj  Te:
 nda
 ८  Mills, ध  1,  Py

 4.10  Full  production
 Malout  11६1.  mjab  started  in  August,

 1973  (figures  for
 August  to  Dece-
 mber  1973).

 Kharar  Textile  Mills,  +

 Kharar  (near  Chandigarh)  |  The  physical  possession  of  these  mills  has  not
 et  been  taken  over  due  to  stay  orders  issued

 Panipat  Woollen  Mills  |  by  Courts.

 Kharar  (near  Chandigarh)  J

 Appointment  of  Controller  in  Sick  Textile  Mills  in  Delhi

 §511.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Industrial  Develop-
 ment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  and  names  of  Sick  textile  mills  in  Delhi  at  present  where  Gov-
 ernment  have  appointed  the  Controllers;  and

 (b)  the  statement  of  the  loss  and  profit  of  these  mills  during  1973-74  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  M.
 Rana):  (a)  and  (b)  Ajudhia  Textile  Mills  Limited  is  the  only  textile  undertaking  in
 Delhi,  whose  management  has  been  taken  over  by  Government  under  the  provisions
 of  the  Industries  (Development  &  Regulation)  Act,  1951.  The  undertaking  incurred
 a  net  loss  of  Rs.  14.00  lakhs  (provisional  figures),  after  providing  for  depreciation
 and  bonus,  during  the  period  April  to  December,  1973.

 Pak  National  Staying  on  Long-Term  Visas  in  Kerala

 §512.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  present  number  of  Pakistani  nationals  on  long-term  visas  in  Kerala  dis-
 trict-wise;  an

 (b)  the  number  among  them  of  those,  the  period  of  whose  visas  was  extended
 more  than  once?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home.  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin) :  (a)
 and  (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  able  of  the
 House.
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 a

 लाइसेंस  समिति  का  निर्णय

 5513.  थी  न  एस०  चावड़ा  क्या  औद्योगिक  fasta  मंत्री  एककों
 i

 के  विस्तार  के  लिये

 लाइसेंस  जारी  करने  के  बारे  में  5  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3523  के  उत्तर

 के  संबंध  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 इस  प्रश्न  के  भाग  और
 के

 उत्तर  में  उल्लिखित
 लाइसेंस  समिति

 का

 क्या  निर्णय  था  ;

 क्या  प्रत्येक  मामले  में  एसा  निर्णय  प्राप्त  करना  आवश्यक  न  और

 यदि  तो  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  किन  उपबन्धों के के  अन्तर्गत

 एसा  करना  आवश्यक  नत  था  १

 ऑद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  सें

 (7)  अनुमति/अनापत्ति  va,  लाइसेंस  समिति  के  इस  निर्णय  के  आधार  पर  जारी  किए  गए

 थे  कि  वर्तमान  प्रतिष्ठान  दुबारा  अतिरिक्त  वस्त  का  उत्पादन  नई  वस्तु  का  उत्पादन
 नहीं

 माना

 जाएगा  and  कि  अतिरिक्त  aca  उसी  '  की  सारणी  में  आती  हो  तथा  उसमें  नए  ट्रेड  ats

 अथवा  पेटंट  का  प्रयोग  निहित  न  हो  ।

 यह
 सामान्य  निर्णय  था  तथा  शर्तों  को  पूरा  करने  वाले  सभी  मामलों  पर  इसे  लागू  किया  गया  था  |

 लाइसेंस  समिति
 का  निर्णय  उद्योग  विकास  विनियमन  अधिनियम  की  धारा  के  साथ  पढ़ते

 हुए  उसके  उपबंधों  पर  आधारित

 विविधीकरण  की  अनुमति  देने  के  लिये  sat  को  तकनीकी  विकास  सहा  निद

 दवारा  fonts  feat  जाना

 5514.  श्री  एस०  चावडा  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  विविधिकरण  की  अनुमति  बने  की  शर्तों  में  एक  यह
 द

 fe  प्रत्येक  वस्तु  का
 नाम

 तथा  क्षमता  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  दवारा  अपने  रिकाड़ों में  अधिसूचित  की  ;

 क्या  पार्टियों  की  उत्पादन  आरम्भ  करने  से  पूर्व  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  की

 अनुमति  प्राप्त  करना  आवश्यक  और

 यदि  तो  वर्ष  1966-70  के  दौरान  विविधिकरण  का  fears  अर्थात  तथा

 संख्या  तथा  अनुमोदन  पत्रों  की  fafa  क्या  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  एम०
 बी०

 —
 से  अक्टूबर

 1966  में
 जारी  किए  गए  जिनसे  कि  लाइसेंस  शुदा  क्षमता  25  प्रतिशत  तक

 विविधता
 लाने  की  अनुमति  दी

 गई
 के  द्वारा  औद्योगिक  प्रतिष्ठानो ंसे  यह  अपेक्षा  की  गई

 थी  कि  वे  अपने  संशोधित  उत्पादन  कार्यक्रम  उत्पादन  के  लिये  प्रस्तावित  नई  वस्तुओं  के  नाम  माइनर

 बरलेन्सिंग  प्लान्ट
 कोई

 लगाया

 गया  के  मूल्य  व  प्रकृति  के  बारे  में  जानकारी  उपयुक्त
 तकनीकी  प्राधिकारी  को  दें  पारियों  से  यह  अपेक्षा

 नहीं
 की  गई  थी  कि  वे  उत्पादन  शुरू

 करने  से  पहले  तकनीकी  विकास
 महानिदेशालय

 से  अनुमति  लें
 ।  चूंकि  पार्थियों  ने  विविधीकरण

 वाली  वस्तुओं  के  उत्पादन  सहित  सम्पूर्ण  मासिक  उत्पादन  के  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए  हू  अतः

 विविधीकरण  के  अलग  से  आंकड़े  नहीं  गये  ।
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 रोजगार  की  वृद्धि  की  दर

 *
 ह 5515.  श्री  एम०  कता मुतु  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1972-73  में  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  की  वृद्धि  की  दर  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  अधिक

 और

 यदि  तो  राज्यवार  वास्तविक  आंकड़ें  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  जी  ।  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार

 विकास
 की  दर

 1971-72
 में

 102.
 8

 प्रतिशत  थी
 वहू

 1972-73
 में

 बढ़कर  104.  1  प्रतिशत हो  गई  |

 1971-72  और  1972-73  में  विकास  दर  के
 राज्यवार  आंकड़ें  संलग्न  विवरण

 में  दिए  गए

 है  ।

 विवरण

 संगठित  क्षेत्र  में  1971-72  और  1972-73  के  दौरान  विकास  दर  प्रतिशत

 बत
 न  बाला  विवरण

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  क्ष कत्  विकास
 द्र  की

 प्रतिशतता
 ा संख्या

 1971-72  1972-73.

 0

 क-राज्य

 आन्ध्र  प्रदेश  105.8  103.5

 असम  100.8 105. 01

 बिहार  101. 2  106.4

 गुजरात  104.0  105.5

 हरियाणा  ,  109.1  106!5

 हिमाचल  प्रदेश  113.4  104

 जम्मू  तथा  कश्मीर  107

 कर्नाटक  ,  103.9  104

 केरल  क 9.  105.3  103

 10  मध्य  प्रदेश  105.3  105

 11  महा  राष्ट्र  10047  104. 7

 12  मणिपुर  क  105.7  ToTo%

 13  मेघालय  100, 1 @

 14  नेक  ने  भ
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 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  विकास  दर  कीਂ  प्रतिशतता

 सख्या

 1971-72  1972-73

 15.  उड़ीसा  के  क  103.3  102.1

 16.  पंजाब  शक  104  105.3

 17.  राजस्थान  105  105

 18.  तमिलनाडू  102  101

 19.  त्रिपुरा  e  103  106

 20.  उत्तर  प्रदेश  100  105

 21.  पश्चिम  बंगाल  100  103

 ख-संघ  शासितक्षेत्र

 1.0  मुकदमे  थू  कें अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह

 2.  *  मैंद  रन अरुणाचल  प्रदेश

 3  क  107.6  97.2

 मेर  ने  *  भद 4  दादरा  और  नगर  हवेली

 दिल्ली  e  e  102  101.3

 दमन  और  दीव  106.1  106.0

 लक्षदीप  भद  ok  **

 मिजोरम  ,  e  Jodo

 9.  ब पाण्डिचे  री  107.  112.5

 oR  tr  et  nt  tet  meet  कहिए nd  rent art  a  mn PD

 अखिल  भारतीय  जोड़  102.8  104.1

 ह
 .  मर  *

 मेघालय  सहित  संयुक्त  राज्य  असम  के  आधार  पर  ये  आंकड़ें  तैयार  किए  गये  ai

 १८  आंकड़ें  उपलब्ध  न  होने  के  इस  राज़्य  के  बारे  में  रोजगार  के  आंकड़ों  की

 1971 से  पुनरावृत्ति  हो  रही है  तथा  1973  को  छोड़  दिया  गया  है  ।

 @aar  fe  उपयुक्त  टिप्पणी  में  दर्शाया  गया  मेघालय  के  आंकड़े  असम  में  शामिल  है

 1973  से  यह  राज्य  अखिल  भारतीय
 रोजगार  अनुमानों  में  शामिल  किए  गये  है  ।

 कके०  एम०  आई०  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  नहीं  आता  ॥

 नियमित  रूप  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।
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 ———

 नारियल  जमा  उपयोग  का  आध  निकलकर

 5516.  Wt  वाई०  ईश्वर  रड डी  :  बया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करा

 क

 क्या  नारियल  जटा  उद्योग  का
 आधुनिकीकरण

 करने  के  विचार  से  यूरोपीय  आधिक  समुदाय
 से  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करने  की  कोई  सम्भावना  और

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 ज औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 ज़ियाउर्रहमान  :  और

 |  arena  तथा  fa
 संगठन  णु०  ate )

 े
 हा उं फाइबर  सम्बन्धी  अन्तर  सरकारी

 गवर  | र ग्रप न चय ने  नारियल
 जटा  संबंधन  सर्वेक्षण  करने  की  सिफारिश  की  थी  जिसस

 रशिया  के  कायर  निर्यात  करने  वालें  देशों  को  उत्पादों  के  विपणन  के  लिये  उपयुक्त  लाभप्रद

 प्रौद्योगिकी  तथा  वाशिज्यिक
 जानकारी  प्राप्त  हो  सके  ।  आशा  कीं  जाती  है  कि  भारत  में  शीघ्र

 ही  सर्वेक्षण  किया  जायेगा  और  इसकी  सिफारिशों  पर  भारत  में  कायर  उद्योग  का  are frat.

 कारण  करने  के  लिये  ई०  ई०  सी०  से  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  किये  जाने  की  संभावना है  ।

 नारियल  जटा  उपयोग  का  मशीनीकरण

 5517.  भी  बाई०  ईश्वर  रेड्डी  कया  औद्योगिक  fasta  मंत्री  यह  बताने  की  क्यां
 क

 क्या  नारियल  जटा  उद्योग  के
 मशीनीकरण

 की  संभावनाओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए
 गठित  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  और

 यदि  at  उसकी  सिफारिशों  क्या  हैं  और  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  Sq-RaT  ज़ियाउर्रहमान  अनसारी  हों  ।

 मंत्री कृत  कायर  एककों  का  पूर्वेक्षण  करने
 के  लिये  गठित

 अध्ययन
 दल  ने  चुने  हुए

 स्थानों
 में  विद्युत  चालित

 wat
 से  बनी  ata  az,  जापान  कार  मेट  और  अन्य  सम्बन्धी

 उत्पादों  का  उत्पादन  करने  के  लिये  निर्यातोन्मुख  यंत्री कृत  एककों  की  स्थापना  करने  हेतु  अनुमति
 प्रदान  करने  संबंधी  नीति  निर्णय  किये  जाने  की  सिफारिश  की  है  ।  इन  सिफारिशों  पर  सरकार
 द्वारा  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  ।

 परिचित  बंगाल  दूरसंचार  उद्योग

 5518.  श्री  वाई०  ईदवर  रड डी  क्या  संचार  मंत्री  यह  बता  नें  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  केन्द्रीय
 सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकार  से  अधिक  दूर  संचार  उद्योग

 स्थापित  करने  के  बारे  में  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  aaa  क्या  हूं  और  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  (Ato  शेर  fag) :  जी  हां  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  जमीन  और  अन्य  मूलभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  करान  का
 प्रस्ताव  रखा  था  ।  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 स्थापित
 किय ेजाने  वाले  इंडियन

 फोन  इंडस्ट्रीज  के  नए  कारखानों
 के

 लिये  स्थान  का  विचार  करते  समय  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के

 अनुरोध
 at  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।
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 कांच  उद्योग  में  सोडा  एश  की  कमों

 5519.  श्री  वाई०  ईश्वर  रंडियों  :  क्या  ऑद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  gat  करेंगे

 कि

 क्या  कांच  और  कांच  की  वस्तुएं  बनाने  वाले  एककों  में  सोडा  ऐश  की  कमी

 a

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  और  तत्संबंधी  तथा  क्या  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  मंत्री  एम०  बी०  :  और  कांच
 उद्योग  की  सोडा  एश  किस्म  at  वार्षिक  आवश्यकता  करीब  80,000  मी०  ठन  क

 है  ।  में  सोडा  ऐश  की  समग्र  कमी  के  कारण  काँच  उद्योग  की  अपनी  आवश्यकता  का  यहं

 माल  प्री  मात्रा  में  देशीय  स्त्रोतों  से  उपलब्ध  नहीं  हो  पा  ।  की  पूर्ति  राज्य

 व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  आयात  करके  की  जा  रही  है

 Arrest  of
 Dr.  Salimuddin  in  Madhya  Pradesh

 §520.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Home
 Affairs

 be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Dr.  Salimuddin  of  Neemuch  city  in  Madhya  Pradesh  was  arrested
 and  imprisoned  after  the  war  of  1965  on  charge of  spying  for  Pakistan;

 (b)  whether  the  same  person  has  been  presented  the  guard  of  honour  by  C.R.P..

 recently  between  the  period  December,  1973  to  January,  1974;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Hohsin):  (a)
 Dr.  Salimuddin  of  Neemuch  was  detained  under  Rule  30  of  the  Defence  of  India
 Rules  from  13-9-65  to  27-11-65  on  suspicion  of  pro-Pak  leanings.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.

 Propagation  of  Salient  Features  of  Law  Through  A.LR.  and  Television

 acte 5521.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Will  the  Min  1  ष्  1  of  Information  and  Broad-
 casting  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  the  Court  does  not  recognise  the  propriety  of  ignora  ne  a De  of  law;

 (b)  whether  it  is  necessary  that  salient  features  of  law  should  be  made  known
 to  the  general  public  through  A.I.R.  and  Television;  and

 (c)  if  so,  the  action  being  taken  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha):  (a)  Presumably  the  Hon’ble  Member  is  referring  to  the  well-
 known  maxim  that  ignorance  of  law  is  no  excuse.  The  Court  does  recognize  the

 above
 maxim.

 (b)  and  (c)  Programmes  on  Law  and  connected  subjects  are  already  being
 arranged  by  the  All  India  Radio  stations  and  the  Television  Centres.
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 पांचवीं  योजना  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  प्रत्याशित  निजी  पूंजी

 .
 5522.  शी  उ्योतिमंय  बसु  ह

 ay  रामदेव  सिह  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पांचवीं  योजना  की  अवधि '  के  दौरान  संयुक्त  अमेरिका  से  भारत  में  निवेश

 हेतु  भारी  मात्ना  में  निजी  पूंजी  के  आगमन  की  आशा  कर  रही

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 इन  प्रस्तावों  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिक  (ai  सी  ०.  सें

 चूंकि  निजी  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  स्थापना  प्रमुख  रुप  से  विदेशी  उद्यमियों  से  सहयोंग  के

 प्रस्ताव  की  मोटी  शर्तों  पर  बातचीत  कर  लेने  के  उपरान्त  विदेशी  सहयोंग  के  लिय  आवेदन  प्रस्तुत
 करनें  वाले  उद्यमियों  के  पहल  तथा  उद्यम  पर  fade  करती  पांचवीं  योजना  की  अवधि  में

 भारत  में  किए  जानें  वाली  अमरीकी  पूजी  निवेश  की  संभावित  राशि  को  आंककर  बताना  कठिन

 ढ  2  ।  फिर  भी  पांचवीं  aaarata  में  अमरीका  से  नीजी  पूंजी  के  भारी  मात्ना  में  आने  की

 आशा  नहीं  है  ।  1974  में  अमरीकी  उद्यमियों  के  साथ  सहयोंग  के  119.63  लाख  रु०  की

 इक्विटी  पूंजी  वाले  12  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  दी  गई  ।

 भविष्य  में  प्राप्त  होने  वाले  प्रस्तावों पर  वर्तमान  नीति  तथा  मार्गदर्शक  सिद्धांतों  को  ध्यान  में

 रखकर  गुणा वं गुणों  के  आधार  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 Ghoghar  Diba  Rice  Smuggling  Scandal

 5523.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  appearing
 in  a  local  Hindi  daily  dated  the  17th  February,  1974  under  the  caption,  to

 Nha vina hush  up  the  Ghoghar  Diha  rice  smuggling  scandalਂ  (Ghoghar  Chawal  Taskari
 Kand  Ko  dabanecki  koshish);

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;

 (c)  whether  Government  have  made  an  enquiry  in  this  regard;  and

 (d)  if  so,  the  result  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):  (a)
 to  (d)  The  required  information  is  being  obtained  from  the  Government  of  Bihar
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Lok  Sabha  on  its  receipt.

 योजना  आयोग  के  अधिकारी  का  उर्वरकों  के  इष्ट तम  प्रयोग  के  संबंध  में
 पंजाब

 कुकी  विश्वविद्यालय
 का  वोरा

 5524,  श्री  सत्येंद्र  नारायण  सिन्हा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  #7

 क्या  योजना  आयोग  के  एक  अधिकारी  ने  पंजाब  कृषि  विश्वविद्यालय  को  दौरा  किंया
 और  उर्वरकों  के  इष्ट तम  प्रयोग  की  सम्भावनाओं  पर  बातचीत  की  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?
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 योजना  मंत्रालय  में  wea  मंत्री  मोहन  और  योजना

 आयोग  में  उत्तरी  क्षत्र  कायभारी  कार्यक्रम  सलाहकार  ने  26-2-74  को  लगभग  एक  घंटा  पंजाब

 कृषि  विश्वविद्यालय  का  दौरा  किया  और  अन्य  बातों  के  अलावा  विश्वविद्यालय  के  अधिकारियों  और

 पंजाब  से  कृषि  निदेशक  से  देश  में  इस  समय  उर्वरक के  अभाव  के  संदर्भ  में  रसायनिक  उवेरकों

 के  उपयोग  की  अत्यधिक  मितव्ययी  प्रणालियां  बनाने  के  लिये  उठाये  जाने  वाले  कदमों  के  बार  में

 विचार-विमर्श  किया  ।  उन्हें  सूचित  किया  गया  कि  उपयुक्त  फसल चक्र  का  पता  लगाने
 के

 लिये

 अनुसंधान  किया  जा  रहा  है  ताकि  मिट्टी  में  नेलसन  को  मात्ना  लगाने  तथा  फसल  विकास  के

 विभिनन  चरणों  में  उवंरक  की  विभिन्‍न  मात्राओं  का  निश्चय  किया  जा  सके  |  सलाहकार  ने

 इस  बात  पर  बल  दिया  कि  किसानों  को  उस  कार्यनीति के  बार  में  जानकारी  दी  जाय  जिससे

 देश  में  इस  समय  उपलब्ध  उर्वरकों  की  अपर्याप्त  महिलाओं से  निकट  भविष्य  में  अधिकतम  लाभ

 आप्त  किए  जा  सकें  ।

 Theft  of  Manhole  Covers  in  Karol  Bagh,  Delhi

 5525.  Shri  Bagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 10  state:

 (a)  whether  about  70  manhole  covers  on  various  roads  in  Karol  Bagh  area  of

 Delhi  were  stolen  in  the  month  of  February :

 (b)  whether  such  thefts  had  occurred  in  the  past  as  well;

 (c)  whether  the  Delhi  Police  have  failed  to  detect  these  thefts;  and

 (d)  the  scheme  proposed  to  be  drawn  up  by  Governmen
 t

 to  prevent  the  recur-
 rence  of  such  theft?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):  (a)
 to  (c)  In  February,  1974  theft  of  73  manhole  covers  was  reported  from  Karol  Bagh

 Two  cases  of  theft  were  registered  and  are  under  investigation.

 In  January  1974,  theft  of  5  manhole  covers  was  reported.  Two  cases  of  theft
 ‘were  registered  and  investigated.  Both  were  sent  as  untraced  as  there  was  no  clue  of
 ithe  property  or  the  culprit.

 (d)  Patrolling  has  been  intensified  in  the  affected  area.

 श्रीनगर  में  औषधियों  तथा  विदेशी  मुद्रा  का  aaa  व्यापार

 5527.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  क्या  प्रधान  AM  यह  बताने  कीं  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीनगर  कई  निषिद्ध  स्वदेशी  औषधियों  तथा  विदेशी  मुद्रा  के  अवध  व्यापार

 का  अड्डा  बन  गया

 क्या  राज्य  में  प्रतिवर्ष  केवल  मादक  द्रव्यों  पर  5  करोड़  रुपए  का  काला  धन  लगाया

 जाता  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  दूवारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 गह  मंत्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  तथा  सरकार
 को  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  श्रीनगर  कई  वस्तुओं  निषिद्ध  स्वदेशी  औषधियों  तथा  विदेशी

 मुद्रा  का  अड्डा  बन  गया  है  अथवा  ag  कि  राज्य  में  प्रति  वर्ष  केवल  मोदक  द्रव्यों  पर  5  करोड़  रूपए  FT

 काला  धन  लगाया  जा  रहा  है  |

 (7)  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  की  संबंधित  इस  संबंध  में  aaa  हैं  और  स्थिति
 का  सामना  करने  के  लिये  समय-समय  पर  आवश्यक  समझी  जाने  वाली  कार्रवाईयों  करती  रहती  है  |
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 Expenditure  on  Employment  Programme  in  Dedhi

 to
 5528.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased

 state  :

 (a)  the  amount  spent  till  December,  1973,  out  of  the  sum  of  Rs.  2.5  crores

 allocated  to  Delhi,  for  the  employment  programme,

 (b)  the  number  of  educated  unemployed  provided  employment  under  the  said

 programme;

 (c)  whether  Government  have  received  any  Taint 1111.  regarding  misuse  of

 funds;  and

 (6)  if  so,  the  facts  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  :  (a)

 Rs.  43.63  lakhs.

 (b)  1948.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 दलाई  लासा  का  तिब्बत  छोड़कर  भारत  आना

 5529.  थ्री  इ्योतिमंय  aa:

 थी  एम०  राम  गोपाल  :

 क्या गृह  मंत्री  यट  बताने  को  कृपा  करेंगे  fer

 कया  उनका  ध्यान  ब्रिटेन  में  ए  क  समाचारपत्र  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  घोर  दिलया  गया
 ०  ह

 है  कि  अमरीका  के  अमरोको  गुप्तचर  विभाग  (Alo  HiFo  To)  ते  दलाई  लामा के  तिबत  छोड़कर

 भारत  आने के  बारे में  षड़यंत्र  रचा  और

 f
 ख  )  यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  जो  MATL

 प्रेस  रिपोर्ट  को  दृष्टि  करन ेके  लिए  सरकार के  पास  कोई  gate  नहीं

 भारत  में  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  में  काय  कर  रहे  विदेशी  नागरिक

 5530.  श्री  समर  गुह  :
 क्या गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  अनेक  रुसी  तथा  अन्य  पूर्व  यूरोपीय  देशों  के  नागरिक  सरकारी  तथा  गेर  सरकारी

 भारी  इंजी  परिष्करण  पोत  निर्माण  तथा  अन्य  परियोजनाओं

 में  कार्य  कर  रहे  है  ।

 यदि  at,  तो  उनकी  संख्या  का  देशवार  ब्यौरा  क्या  है  ;

 उनको  वीसा  देने की  शर्तें  क्या  और

 क्या  विदेस  पर्यटकों  मोदी  जाने  वाली  सुविधाओं  के  अतिरिकत  अन्य  सुविधाएं  उन्हें  दी  जाती

 है  बौर  यदि  तो
 उनका  ब्यौरा क्या

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एच०  से
 एकत्रित  की  जा  रही

 है  तथा  सभा  पटल  पर
 रख

 दी
 जायगी  |
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 Indian  Telemetric  Centre  Near  Moscow

 5531.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Space  be  pleased  to  state:

 (8)  whether  Soviet  Russia  have  accorded  their  concurrence  for  the  setting  up
 a  Telemetric  Centre  of  India  near  Moscow;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Electronics  and
 Minister  of  Space  (Shrimati  Indira  Gandhi):  (a)  &  (0)  The  USSR  Academy  of  Sci-
 ences  has  agreed  to  set  up  a  telemetry  station  near  Moscow  for  the  reception  of  data
 from  the  Indian  Scientific  Satellite.  India  will  provide  a  taperecorder  for  installation
 at  this  station  in  order  to  have  exactly  the  same  format  for  data  recording  as  at

 Sriharikota.  A  telecommand  station  with  Indian  equipment  will  also  be  set  up  y
 India  at  the  same  place  for  commanding  the  satellite  from  the  ground.  All  com-
 mands  will  be  by  Indian  personnel.

 नारियल  जटा  घोडे  क  कर्मचारियों  को  बोनस

 5533.  श्री  सी०  के०  चन्द्रभान
 :

 कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  नारियल  जटा  बोले  ने  अपने  मचा  रियों  को  बोनस  देने  का  निर्णय  कर  लिया

 यदि  at  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  के  क्या  कारण

 क्या इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  34-HAl  ज़ियाउर्रहमान  :  (#)a  हैं

 कायर  जोड  ने  एक  संकल्प  स्वीकृत  है  कि  उनके  कोंचा  रियों  को  बोनस  afataaa,

 1955 के  अबोध  कम से  कम  न्यूनतम  बोनस  तो  fear  हो  जाना  सरकार
 ने

 अभी  तक

 इस  विषय में  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  इंजीनियरंग  उद्योग  का  सर्वेक्षण

 5535.  श्री  afer  कुमार  सरकार क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्रो  यहं  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  संस्थान  ने  1950-59  के  सोच  हावड़ा  में  लघु
 औद्योगिक  एककों  के  संबंध  में

 पश्चिम  ब  गाल  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  क्या  इस  उद्योग  के  निर्यात  प्रधान  होने  के  नाते  उनके  मंत्रालय  ते  इस  सर्वेक्षण

 पर  कोई  विचार  किया  और

 बया  सरकार  सर्वेक्षण  को  प्रति  सभा  पटल  पर  रखेंगी  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जियाउरंहमाब  से  (
 जानकारी

 इकट्ठी  को  जा  रही  हैऔर  सभा  पटल
 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 aq  1974-75  की  वार्षिक  आयोजना
 के

 लिये
 परिव्यय

 5536.  श्री  alo  पी०  नायक  :  क्या  योजना  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  थि

 (#)  क्या  Ti  aay  योजना  के  प्रथम  वर्ष में  निर्धारित  परि bs  कि |  व्यय  आयोजना के  कुल  परिव्यय के

 अनुरूप
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 NO  z  का  कितना  प्रतिशत  और
 यदि  तो  यह  बजट  aa

 यदि  कोई  कमियां  हूँ तो  क्या  उन्हें  पांचवीं  योजना  की  शेष  अवधि
 में  पूरा  नहीं  किया

 जा
 सकेगा  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  att

 और  afer  योजना  1974-75  में  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  स्वीकृत  परिव्यय  पाँचवी

 पंचवर्षीय  योजना  के  कूल  परिव्यय  का  लगभग  13  प्रतिशत है
 ।  सामान्यतया  पंचवर्षीय  यों  बना  के  दौरान

 बजट रों  परियों  में  प्रतिवर्ष  वुद्धि  अतः  समस्त  अवधि  के  दौरान  कुल  परिव्यय  प्राप्त  कर  लिए

 जाने  चाहिए  ।

 आदिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  नियतन

 5537.  श्री  गिरिधर  गोसांगो  :  क्या गृह  मंत्री  यहं  बताने की  कलपा  करेंगे  कि  :

 ब  समस्त  देशਂ  के  आदिवासियों  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिये  ad  1974-75  में  क्षेत्रवार

 कितनी  धनराशि  नियत  को  गई  और

 (a)  पांचवी  योजना  में  राज्यों  की  राज्य  योजनाओं  से  अलग  आदिवासी  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  के

 लिये  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  आदिवासी  क्षेत्रों  समेत  पिछड़े  वर्गों  के

 बिकास  के  मुख्य  कार्यक्रम  क्षेत्रों  कार्यक्रमों  में  सम्मिलित  किया  जायगा  ।  विभिन्न  क्षेत्रों  से

 उनके  लिए  मिलने  वाले  परिव्यय की  सोमा  अभी  उपलब्ध  नहीं  योजना  आयोग  ने  1974-75

 के  लिए  विभिन्न  क्षेत्रों  के  at  वित्तीय  आवंटन  कर  दिय ेहँ  और  राज्य  सरकारों  ai  सुचित  कर  दिया

 विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  पिछड़  वर्ग  क्षेत्रों  के  विकास  के  अन्तर्गत
 तै मोहित  परिव्यय  इस  प्रकार  ष

 ६
 (ror  लाख  में  )

 राज्य  2465.00

 संघ  राज्य  क्षेत्र  84.00

 2549.00 जोड़

 क्षेत्रों  के  विरासत के  लिए  पांचवें  पंच  वर्षीय  य  गना के  प्रारुप  में पबंतोय व  आदिवासियों

 5000  करोड़  रुपयों  को  विशिष्ट  धन  राशि को  व्यवस्था  का  विचार  किया  गया है  ।  यह  राशि  विभिन्न

 क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  से  आदिवासी  क्षेत्रों  के  भाग के  रूप  में  आने  वाले  परिव्यय के  afatzaea  होगे  ।

 उड़ीसा  में  एक  कांगंज  सिल  की  स्थापना

 5538.  श्री  गिरिघर  गो मांगों  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपा
 कोरापुट

 जिले
 में  जयपुर में  एक  बीं  गज  मिल  स्थापित  करने  के  बारे  में

 कोई  प्रस्ताव  सरकार को  प्राप्त  हुआ

 यह  मिल  अभी  किस  चरण
 मे

 और

 क्या  उड़ीसा  सरकार  इस  मिल  को  चलाएगी ?
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 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  (sit  सी०  सुप्रीम  :  से

 60,000  ०  टन  वार्षिक  लेखन  व  मुद्रण के  काग  के  उत्पादन  के  लिए  कोरापुट  fad

 में  नया  कारखाना  लगाने  a  लिए  म  ०  उड़ीसा  पेपर  मिल्स  कंपनी  लिमिटेड  को  आदाय पत्र  रवी  कृत

 किया  गया  है  ।  संपत्र  व  मोनरो  प्राप्त  करत ेके  लिए  ये  फर्म  टैरो  मोनरो  निर्माताओं से

 बातचीत  कर  isl  निर्माताओं  ने  इस  फर्म  को  निर्वाचन  प्रस्तुत  किए  हूं जिन  पर  विवार

 किया  जा  रहा  इस  योजना  को  निजी  क्षेत्र में  क्रियान्वित  करने  को  प्रस्ताव

 Proposal  to  Link  Major  and  Important  Towns  of  Rajasthan  with  AIR
 Postal  Service

 35539,  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  his  Ministry  has  any  proposal  to  link  the  major  and  important  towns
 of  Rajasthan  with  air  postal  service  during  1974-75;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  those  towns  and  the  time  by  which  this  job  will  be

 eempleted  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof,  Sher  Singh):
 (a)  &  (b)  Jaipur  and  Udaipur  are  the  only  two  stations  of  Rajasthan  which  are  link-
 ed  by  air  and  mails  for  these  places  are  being.  air-lifted.  Other  proposals  can  origi-
 nate  when  more  towns  of  Rajasthan  are  put  on  the  air-map.

 Applicability  of  the  recommendations  of  Third  Pay  Commission  to  A.LR.  Artistes

 5540.  Shri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  the  Staff  Artistes  of  the  All  India  Radio,  who  are  considered  to  be
 the  Central  Government  Employees,  are  ge‘ting  their  salaries  in  accordance  with  the
 new  pay-scales  85  recommended  by  the  Third  Pay  Commission;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  &  Broadcasting  (Shri  Dha-

 yam  Bir  Sinha):  (a)  and  (b)  The  Third  Pay  Commission  has  not  made  any  recom-
 mendations  in  regard  to  the  fee  scales  for  staff  artistes  in  All  India  Radio.  The  Com-
 mission  was  of  the  view  that  the  category  of  staff  artistes  who  are  contract  employees
 and  not  regular  Govt.  servants,  was.  outside  their  purview  and  terms  of  reference.

 The  fee  scales  of  staff  artistes  of  AIR  were,  however,  to  be  considered  for  revi-
 sion  in  the  light  of  Government’s  decisions  on  the  recommendations  of  the  Third

 Pay  Commission,  but  in  the  meanwhile,  at  the  instance  of  the  Staff  Artistes’  Union,
 the  National  Productivity  Council  was  en‘rusted  with  the  task  of  job  evaluation  0

 various  categories  of  staff  artists.  A  report  of  the  Job  Evaluation  Team  has  been

 received  but  the  Staff  Artistes’  Union  have  requested  that  no  action  should  be  taken
 on  the  report  pending  receipt  of  the  Union’s  comments  which  are  awaited.

 गुजरात  में  हाल  के  आन्दोलन  में  क्षतिग्रस्त  संपत्ति  का  पुर्ननिर्माण

 5541.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :
 क्या गृह

 मंत्रा  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (+)  क्या  गुजरात  राज्य
 में

 7  1974  हाल के
 आन्दोलन

 के
 परिणामस्वरुप  2.

 5
 करोड़  रुपये  की  संपत्ति  की  क्षति  पहुंची

 क्या  यह  सम्पत्ति  सरकारो  और  वह  भो  केन्द्रीय  सरकार  को  सम्पत्ति

 क्या
 इस  सम्पत्ति

 के  पुन:निर्माण  के  लिये  भार  धनराशि
 को

 आवश्यकता  और

 फरश इससे  राजकोष  पर  कितना  प्रभाव  नागा  ह

 Ad
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 ह  oes,
 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  Tho  एच०  :

 )
 1  से  राज्य स सरकार  से  सुचना

 एकत्रित  को  al  रहे  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  जायेगी  |

 Discovery  of  an  Alternate  to  Petrol  by  a  youth  of  Indore  (MP)

 5542.  Shri  Phoo|  Chand
 द

 :  Will  the  Minister  of  Science  and  Technology
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  has  come  to  the  notice  of  the  Central  Government  that  a  youtk
 of  Indore  (Madhya  Pradesh),  Shri  Abhayankar  has  discovered  the  alternative  to

 petrol  and  that  alternative  is  Solvent  ether;  and

 (b)  if  so,  the  facts  in  the  regard ?

 e  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  &  Technology  (Shri  C.
 Subramaniam) :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise

 उद्यमकर्ताओं  को  लाइसंस  देने  के  लिये  जिम्मेदार  आधार

 5543.  श्री  एस०  परती  >  क्या  औद्योगिक  विकास  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उद्यम कर्ताओं  को  लाइसंस  देन ेसे  ge  सरकार  और  कंट्रोलर  आफ  केपिटल  इशू ज
 दोनों  हो  उत्पादन

 सहयोग  विद्युत  वित्त  तथा  कच्चे  माल  को  उपलब्धता

 जसे  आधारों  पर  विचार  करते

 यदि  तो  कया  सरकार  अजन-दुर्गति के  आधार  पर  विवार  नहीं  करता  है

 क्या  किलो  उद्यम  को  के  लिय  सही  जनशक्ति  को  उपलब्धता  एक  आधारभूत

 आवश्यकता  और

 यदि  इस  बारे  में  सरकार  का  विचार  क्या  करने  कं  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालयों
 राज्य  मंत्री  एम०  वी०

 :  से  लाइसेंसों के  लिए
 आवेदन  पत्रों  पर

 विचार  करते  समय  सरकार  इन  बचतों  पर  विचार  करता  है  जसे  निम गि  स्थल  की

 वर्तमान  क्षमता  तथा  उत्पादन  के  लिए  प्रस्तावित  वस्तु की  भावो  आयातित  तथा

 बेसी  कच्चे  माल को  उपलब्धता  के  संदर्भ  में  लगाए  जाने  वाले  संयंत्र  की  बिजली  पानी  तथा

 परिवहन  को  केश  में  उपलब्ध
 जानकारी

 को  दृष्टि में  रखते  हुए  प्रस्तावित  gaia के  लिए

 एसो  विदेशी  सहयोग  को  आवश्यकता  तथा  शर्ते  Fara  अनुमति  दो  जोनी
 चाहिए  एसी

 योजना  मों
 को  प्राथमिकता  देने  के  लिए  सभो  प्रयास  भी  किए  जाते है  जिनमे  तकनीकी  तथा  गर  तकनीकी  व्यक्तियों

 को  बड़ी  संख्या  में  रोजगार  दिए  जिसके  तथा  उपयुक्त  मानव  शक्ति  को  उपलब्धता पर  भी  यथोचित

 विचार  किया  जाता  है

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  अधिकारियों  को  राज्य  सरकारों  के  पास  वापिस  भेजना

 5544.  के०  रामकृष्ण  रेड्डी :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  के  कपा  करेंगे  कि

 कया  कई  भारतीय
 प्रशासनिक

 सेवा  अधिकारियों  को  उनको  पदावधि  समाप्त  होने  के

 बाद  राज्य  सरकारों  को  वापिस  नहीं  भजा  जा  रहा

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  शर

 क्यों  विभिन्न  मंत्रालयों  को  ये  अनुदेश  जानो  कए  जा  रहे  है  किवे  भारतीय  प्रशासनिक
 सेवा  अधिकारियों  की  पदावधि  बढ़ाने  पर  रोक  लगा  7?
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 कार

 गृह
 मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग

 में
 राज्य  मंत्री  राम  निवास

 :
 से

 य  प्रवासन  के  अधिकारियों  विभिन्न  सेवाओं के  अघिकारियों  को  उनको  प्रतिनियुक्ति
 की  सामान्य  अवधि के  समाप्त  होने  उनके  मूल  संवर्गों  को  प्रत्यावर्तित व कर  दिया  जाता  है  ।  फिर

 भी  कुछ  आपवादिक  मामलों  जहां  साव  जनक  हित में  आवश्यक  होता  किसी  व्यक्तिगत  अधिकार

 के  कार्यकाल  को केन्द्रोयਂ  स्थापना  ay  वरिष्ठ  चयन  बोड़  तथा  संबंधित  संवर्ग  प्राधिकारियों  को

 सहमति  से  उक्त  मामले  पर  समुचित  विचार  किये  जाने
 के

 बाद  हो  बढ़ावा  जा  सकत  है  ।
 इस

 आदाय
 के  अनुदेश  पहले से  हो  विद्यमान  अलग-अलग  मंत्रालय/विभाग,  स्वयं  कार्यकाल  मे

 इस
 प्रकार  की  वृद्धि  करने  के  लिए  सक्षम

 नहीं  हैं
 ।

 रेफ़िजेटरों  के  aca  में  विधि

 5545.  श्री  Mito  एन०  बमन  :  क्या  ऑद्योगिक  विकास  मंत्री  ge  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 जानवरो-फरेरो  1974  में  रैफ्रोजेटरों
 के

 बिक्री  मूल्य
 में

 कितनों  वृद्धि  हुई
 भौर

 म्यो ंमें  बृद्धि  ,
 को  अनुमति  देने  का  कया

 है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मं  मालय  में  .  राज्य  मंत्री  बी०  v¢«  सरकार  के  पास

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार एक  उत्पादक  ने  मूल्यों  में  वृद्धि  को
 वृद्धि  की  दर  100  लीटर

 को  क्षमता  वाले  रेफ़्रिजरेटर  पर  82.  50  रु०  से  300  लीटर  की
 क्षमता

 पर  170.  से  तक

 =  |

 ata  रेफ्रीजरेटर  को  आवश्यक  वस्तु  नहीं घ
 घोषित  किया  गया  है  ।  इस  वस्तु  पर  मूल्य

 नियन्त्रण  लागू

 '

 नहीं  किया  है

 टेलीविजन  सेटों के  मूल्यों  में  वद्ध

 5546.  श्री  tito  एन०  बमन  :  क्या  इलेक्ट्रानिक  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 जनवरी  ओर  1974
 में

 टेलीविजन  सेटों
 के

 विक्रय  मलय में कितनी में  कितनी  वृद्धि  हुई

 इस  वृद्धि  की  अनुमति  कयों
 गई  है

 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  ‘(attaat  इंदिरा  :

 (®)  जनवरी-फरवरी  1974 में  टेलीविजन  सेटो ंके  विक्रय  मूल्य  में  250  रु०  सेट के  हिसाब

 से  वृद्धि  em

 वर्तमान में  टी  ०  वी  ०  सेटों के  मूल्यों  पर
 कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  फिर भी  ae

 खित है  कि  टी ०  बी  ०  के  निर्माण  में  प्रयोग  होने  वाले  स्वदेशी  और  आयातित
 दोनों  तरह  के  घट  कों

 के  मूल्यों  में  सामान्य  वृद्धि के  कारण  टी०  वी०  के  मूल्य  बढ़ाने  पड़े  ह्  इसके  भारत

 इलेक्ट्रोन  बंगलोर  में  निमित  पिंक चर  ट्यूब  का  140  रु०  प्रति  ट्यूब के  हिसाब  से  बढ़

 गया  है  क्योंकि  ग्लास  बल्ब
 के  आयात  पर  सीमा  शुल्क  की  लेबी  से  संबद्ध  वर्गीकरण  को  बदल  दिया

 गया है  ।  इस  महत्वपूर्ण  कारण  से  d}o  वी
 ०  सेटों  के  मूल्य में  कुल  वृद्धि  करनी  पड़े

 वर्ष  1974-75  के  लिये  राज्यों  को  नियतन

 5547.  श्री  आर०  एन०  बाँस  :  क्या  योजना  मंत्रो  रहे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1974-75 की  वार्षिक  योजना  के  लिय  प्रत्य
 क

 राज्य
 के  लिये  कितनी  धनराशि  नियत

 की  गरई  है
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 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हूं  जिनको  न्यूनतम  और  अधिकतम  अनुदान  प्राप्त  और

 इन  विषमताओं  के  कारण  हैं  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  सोहन  :  वार्षिक  योजना  1974-75
 के

 लिए  राज्यों  को  अस्थाई  रूप  नियमित  केन्द्रीय  सहायता  :

 विवरण

 केन्द्रीय  सहायता राज्य

 आन्ध्र  प्रदेश  48  75

 असम  40  04.

 68  68

 गुजरात '  '  32  17

 15  99 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  22  35

 जम्मू  तथा  कश्मीर  30  21

 कर्नाटक  35  46

 35 केरल  72

 10  मध्य  प्रदेश  53  32

 11  महाराष्ट्र  49  98

 12  मणिपुर  .  52

 13  मेघालय  85

 14  12
 नागालैंड

 15  उड़ीसा  32  70

 16  पजाब  20  64

 17  संस्थान  45  06

 18  41  i5

 19  61 त्रिपुरा

 20  उत्तर  प्रदेश  106  89

 21  पश्चिम  बंगाल  44  91

 22  पर्वतीय  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  के लिए  निमंत्रित  |  ध  25  00

 सभी  राज्य
 चक  +  780  15

 at)  aft  योजना  अवधि  में  राज्य  योजना
 लिए  केन्द्रीय  सहायता के  arden

 सिद्धान्तों  तथा  पद्धति  के  बारे में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  फैसला  किए  जाने  तक  वर्ष  1974-75  मैं
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 राज्यों  को  अस्थाई  तौर  पर  केन्द्रीय  सहायता  को  वही  राशि  आवंटित  की  गई  जो  उन्हें  1973-74  की

 गणनाओं  के  लिए  दी  गई  थी  ।  इसके  साथ  ही  साथ  पंडितों  और  जनजातीय  क्षेत्रों  के  लिए  25  करोड़

 रुपय  की  और  अतिरिक्त  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 अस्थाई  रूप  से  किए  गए  प्रबन्ध  के  अनुसर  कुल  केन्द्रीय  सहयता  का  70  प्रतिशत  ऋण  के

 रूप  में  और  30  प्रतिशत  अनुदान के  रूप  में  होगी  किन्तु
 पर्वतीय

 क्षेत्रों को
 दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता

 में  वहां  के  व्यय  को  पुरा  करने  के  लिए  अनुदान  का  अंश  अधिक  होगा  जसा  कि  चौथी  योजना के
 समय  भी

 था  ।  चौथी  योजना  में  इन  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  °F  अपनाई  गई  पद्धति  निम्न प्रकार  थी :

 (1)  90  प्रतिशत  अनुदान  और  10  प्रतिशत  नागालैंड के  पे  तीय  जम्मू

 तथा  कश्मीर  का  लद्दाख  जिला  और  हिमाचल  प्रदेश के  किनोर  तथा  लाहौल

 (2)  50  प्रतिशत  अनुदान  और  50  प्रतिगत  ऋण-उत्तर  प्रदेश  के  पैंतीस  जिले  और

 देहरादून  को  छोड़  तमिलनाड ूमें  नीलगिरि  तथा  पश्चिम  बंगाल में  दार्जिलिंग  जिले
 ।

 ae  1974-75  में  विभिन्न  राज्यों  को  दी  जानें  वाली  केन्द्रीय  सहायता  में  ऋण  तथा  अनुदान  के  अंश
 में

 विभिन्नता यों  प्रत्येक
 राज्य

 की
 योजना के  लिए  नियुक्त  को  गई  केन्द्रों  सहायता  राशियों  में

 अन्तर  होने के  कारण  उत्पन्न
 हुए  हैं

 ।  राशियां  कुल  केन्द्रों  संसाधनों  को  उपलब्धता
 तथ  चौथी

 योजना वधि में  केन्द्रीय  सहायता  आवंटन  के  लिए  अपनाए  गए  सुच के  आधार  पर  नियत  को  गई  हैं  ।

 वर्ष  1974-75  के  दौरान  राज़्यों  को  केद्रीय  सहायता

 5548.  थी  ई०  alo  fad  पाटिल

 श्री  |. , ह  लक प्पा

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कप  करेंगे  कि :

 ककाउ RRS पांचवीं  योजना  के  पहले  वर्ष  में  राज्यों  को  किस  अ  पर  केन्द्रीय  सहायता दो  गई

 क्या  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता के  सम्बन्ध में  किसी  ga  को  अंतिम  रुप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  उसके  कारण  और

 केन्द्रीय
 सहायता  देने

 के
 वर्तमान  सुत्र  का  राज्यों  की  प्रतिव्यक्ति  आय  पर  प्रभाव

 पड़ा  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  से  पांचवीं  योजनावधि में  राज्यों

 को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायत  जिन  सिद्धान्तों  व  मानदण्डों  से  निर्धन  रितਂ  कौ  उन्हें  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद  के  सम्मुख  विचार  व  निर्णय  के  लिए  प्रस्तुत  करने का  विचार  है  ।  इस  प्रकार  का  fray  होने  तक

 1973-74 में  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  की  विधिक  योजना  1974-75 के  लिए  भी  सभी  राज्यों  के

 वास्ते  समान  केन्द्रीय  सहायता  अस्थायी  रूप  से  निर्धारित  कर  दी  गई  है  ।

 क्षेत्र  की  योजना  व्यय  में  केन्द्रीय  सहायता का  उल्लेखनीय  योगदान  होता  और

 इससे  राज्यों  अल्प  विकसित  राज्यों  की प्रति  व्यक्ति  आय  बढ़ाने  में  मदद  मिली है  ।  चौथी
 ह  ह

 में  का  आकार ',  राष्ट्रीय  औसत से  कम  प्रति  व्यक्ति  आयਂ  और  की  विशेष  समस्याओ

 के  मानदण्ड  को  आधार  मानਂ  कर  अल्प
 विकसित

 राज्यों  को  अधिक  माता  में  केन्द्रीय  सहायता  दी  गईं
 a  ।  जम्मू  व  कश्मीर  और  नागालैंड  उनके  आर्थिक  पिछड़ेपन  को

 ध्यान
 में  रखते  चौथी

 योजनावधि
 में

 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  निर्धारित
 करने  वाले  सुत्र  से  बाहर  तदर्थ  आवंटन  किए  गए
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 दि एक विद  AUST  थार  दीद array  तोलता  at  avteed  रूप  ७५ ७, दन  में  विलम्ब

 क्या  गत  मौत  मास  से  योजना  आयोग  की  कोई  बठक  नहीं  हुई

 यदि  तो  और

 (7)  क्या  इससे  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  तयार  करने  और  उसे  अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  हुआ

 है

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  *  जब  कभी  आवश्यक  समझा

 गया  बैठकें
 बुलाई

 गई  हैँ  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संकटग्रस्त  इंजीनियरी  कारखानों  संबंधी  fara  दल  का  प्रतिवेदन

 5550.  श्री  झारखंड  राय  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  पश्चिम  बंगाल  में  संकटग्रस्त  औद्योगिक

 कारखानों के  बारे  में  28  नवम्बर  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2492  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यहਂ
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  कारखानों  सहित  संकटग्रस्त  इंजी  नियति  कारखानों  पर  प्रभाव  डालने  वाली

 समस्याओं  की  जांच  करने  के  लिये  गठित  विशेष  दल  के  प्रतिवेदन  में  क्या  सिफारिशें  की  गई

 क्या  सरकार  देश  के  उन  विभिन्न  उपक्रमों  के  कार्यकरण  को  जांच  करने  के  लिये  किसी  विशेष

 दल  की  नियुक्ति  पर  विचार  कर  रही  हैं  जिनके  बारे  में  जनता  द्वारा  तथा  इस  सभा  में  अनेक  शिकायतें

 की  गई  और

 यदि  तो  उनके  उपाय  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  :  विशेष  दल  की  मुख्य
 सिफारिशें  संक्षिप्त  रूप  में  निम्न  प्रकार  हैं

 (1)  संकटग्रस्त  मामलों  का  शोघ  पता  लगाना  आवश्यक  है  ताकि  बंद  होने  की  और  संकटग्रस्त

 मामलों  की  गम्भीरता  को  दूर  किया  जा  सके  |  इसे  बारे  में  मूलभूत  जिम्मेदारों  स्वयं  एकक  की

 की  होतो  है  तथापि  tat  वित्तीय  संस्थानों  औद्योगिक  स्थानों  इत्यादि  को  भी  प्रारम्भिक
 संकटों  का  बोध  कराने  वाली  प्रगति  विकसित  करनी  चाहिए  ।

 (2)  भारतीय  औद्योगिक  पुर्ननिर्माण  निगम  की  भूमिका  को  और  परिवर्तनशील  आवश्यकताओं  को

 पुरा  करने  के  लिए  आवश्यक  विशेषज्ञता  के  विकास  की  समय  समय  पर  समीक्षा  करनी  चाहिए  ।

 (3)  स्वस्थ्य  एककों  को  संकटग्रस्त  एककों  के  पुनर्जी वं  ना  रण  करने  में  सहायता  देने  के  लिए  प्रोत्साहित
 करना  और  जहां  संभव  वहां  आर्थिक  दिव्यता  प्राप्त  करने  के  लिये
 वैज्ञानिक  व्यवस्था  और  विलयन  को  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  ।

 (4)  इस  पर  जो  देने  के  आवश्यकता  है  कि  औद्योगिक  एककों  की  वृद्धि  का  सुनिश्चय  किया  जाना  एक
 आवश्यक  अपनाया  जिससे  बढ़ती  हुई  लागत  को  निकाला  सके  और  प्रौद्योगिकीय
 विकास  को  बनाये  रखा  जा  सक े।
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 (5)  बन्द  पड़े  एककों  के  बारे  में  सरकार  को  जहां  तक  व्यवहारिक  हो  जांच  करने  पर  विचार  करना

 चाहिए  ताकि  उन  मामलों  पर  उपयुक्त  पुनर्नवीकरण  करने  के  लिए  उपाय  किये  जा  सकें

 चाहे  उनसे  सहायता  के  लिए  cast  प्राप्त  नहीं  हुई  हो  ।

 (6)  जहां  सदाशयपूर्ण  प्रबन्ध  सिद्ध  हो  गया  और/अथवा  कार्यवाही  के  अन्य  तरीके  असफल  हो

 गय  हो  तो  सरकार  को  जांच  के  द्वारा  कार्यवाही  करनी  चाहिए  और  यदि  आवश्यक  त
 arf प्रबन्ध  को  हाथ  में  लेना  चाहिए  ।  यह  कार्यवाही  करने  का  अन्तिम  उपाय  होना  [ig

 (7)  saa  प्रायोजना  के  माध्यम  a  मांग/क्रयादेशों  के  होने  वाले  उतार  चढ़ावों  से  बचाव  के  लिए

 सरकार  को  कार्यवाही  करना  आवश्यक है  |

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 आई०  एस०  अधिकारियों  के  विरुद्ध  आरोप

 5551.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल :

 श्री  प्रबोध  चन्द्र

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  5  1974  के  स्थानीय  द  निक  में  पी०  एस०  आती

 ससे  फार  इनमिड्स्ट  आफ  ओर गी  शिक्षक  के  अन्तर्गत  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृहं  मंत्रालय  में  उपमंत्री  a“, ( os  एफ०  एच०  :  जी

 पंजाब  सरकार  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  भारतीय  पुलिस
 1954 के  नियम  12  के  अधीन  इन  अधिकारियों  की  सेवाएं  समाप्त  करने  के  आदेश  जारी  कर

 दिये  गये  है ं।

 Foreign  Languages  Programmes  Broadcast  by  A.LR.

 5552.  Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  :  Will  the  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  foreign  languages  programmes  which  are  broadcast  by  the
 External  Services  Division  of  A.I.R.  and  the  qualifications  of  the  employees  working
 there;

 (b)  whether  no  significant  improvement  has  been  made  despite  extending  the
 period  of  programme  for  the  neighbouring  country  Nepal  as  there  are  no  employees
 having  the  requisite  qualifications  for  the  purpose,  and

 (c)  the  arrangements  being  made  to  bring  about  improvement  in  Nepali  pro-
 gramme  and  to  appoint  qualified  employees ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha)  :  (a)  The  External  Services  Division  of  A.I.R.  broadcasts  pro-
 grammes  in  sixteen  foreign  languages  including  English.  The  main  qualification  of
 the  employees  handling  these  programmes  is  their  proficiency
 concerned.

 in  the  language
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 (b)  This  does  not  appear  to  be  a  fact  considering  the  sharp  increase in  the  num-
 ber  of  listeners’  letters  received  in  1973  in  regard  to  this  Service  reflecting  on  their
 increased  interest  in  it.

 (८)  Does  not  arise.

 Appointment  of  Manager  in  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi

 5553.  Shri  Phool  Chand  Verma  Will  the  Minister  of  Industrial  Developmem
 and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  the  members  of  the  Service  Selection  Board  for-  the  post  of

 Manager  in  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi;

 (b)  the  amount  of  expenditure  incurred  by  the  Khadi  and  Village  Industries
 commission  on  holding  two  interviews  for  this  post;  an

 (c)  the  time  by.  which  the  post  is  proposed  to  be  filled  up  by  Government?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur
 Rahman  Ansari)  ;  (a)  to  (c)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House.

 Pending  Disputes  of  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi  in  Delhi  Administration

 5554.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  industrial  disputes  of  the  employees  of  Khadi  Gramodyog  Bha

 van,  New  Delhi  came  under  the  jurisdiction  of  Delhi  Administration  or  under  that
 of  the  Centre  for  purposes  of  adjudication;  and

 (b)  the  number  of  disputes  pending  adjudication  at  present  and  the  authorities
 with  whom  they  are  pending  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur
 Rahman  Ansari):  (a)  and  (b)  The  material  is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House.

 तकनीकी  विकास  महानाद  दा लय  की  सिफारिशों  पर  संतीवनी  को  सी०  alto  वी०  लाइसेंस  जारी

 किया  जाना

 5555.  शी  क०  एस०  चावड़ा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यहं  बताने  की  फका  करेंगे  कि : (|

 (4)  क्या  कम्पनियों  द्वारा  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  को  भेजी  जा  रही  उत्पादन

 काओं में  प्रत्येक  श्रेणी  की  वस्तु के  केवल  कुल  उत्पादन  का  उल्लेख  किया  जाता

 यदि  तो  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  को  उत्पादन  विवरणिकाओं  में  शामिल  उन

 मदों  का  पता  कं  से  लगता है  जिनका  उत्पादन  विविधिकरण  के  अंतगर्त  किया  जाता  है  और  जिसका

 कोई  उल्लेख  कम्पनी  नहीं  और

 क्या  संतीवीनी  को  सी०  ओ०  बी०  लाइसेंस  जारी  करने  की  सिफारिश  तकनोकी  विकास

 महानिदेशालय  द्वारा  की  गई  थी  और  यदि  तो  इस  निदेशालय  ने  उत्पादन  के  विविधिकरण  की  अनुमति
 कितनी  बार  और  किस  किस  तिथि  को  दी ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञात  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  सुब्र  और

 तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  पंजीकृत  फर्मों  द्वारा  भेजी  गई  उत्पादन  विवरणिकाओं  में  प्रत्येक  वस्त
 के  उत्पादन  के  आंकड़े  अलग  अलग  दिखाए  जाते  जब॑  भी  कभी  विवरणिका  में  उत्पादन  की  कोई
 नयी  वस्तु  बतायी  जाती  तकनीकी  विकास  का  महानिदेशालय  उसे  नोट  कर  लेता  है  तथा  स्वीकृत  को

 गई  क्षमता के  संदर्भ  में  उसकी  जांच  करता  है  ।
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 पैट्रोलियम  रसायन  मंत्रालय  व  erate  समिति  की  सहमति  से  तकनीकी  विकास  के

 निदेशालय  की  सिफारिशो ंके  अनुसार  वस्तुएं  बनाने  की  सम्पूर्ण  क्षमता  के  अन्दर  हीਂ  सन् ती विनी  सहित

 विभिन्न  वस्तुएं  बनाने  6  1971  को  तमस  सैकडों  इंडिया  बम्बई  को  एक  सी  ०

 ओ  ०  बी०  लाइसेंस  जारी  गया  था  |

 पांचवी  योजना  में  लघ  उद्योंगों  की  सवाल पर  गोष्ठी

 5556.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 {
 \  क्या  पांचवीं  योजना  में  लघु  उद्योगों  की  भूमिका  पर  एक  गोष्ठी  का  आयोजन  हाल  में  नई  दिल्‍ली

 में  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  ने  किया

 यदि  तो
 उस  गोष्ठी  में  किन  मुख्य

 बातों  पर  बल  दिया  गया  और  उसमें  क्या  प्रमुख  बातें  कहीं
 गई  तथा  सुझाव  दिए  और

 उन  के  प्रकाश  में  सरकार  ने  कया  निर्णय  किए  ताकि  लघु  उद्योगों  के  सुनियोजित  विकास  को

 सहायता  मिल  सके  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  जियाउरंहमान  अन्सार )  हां

 संगोष्ठी  की  मुख्य  सिफारिशों  में  निम्न  लिखित  सम्मिलित है

 (1)  ata  क्षेत्र  पर  अधिकतम  जोर  दिया  जाएगा

 (2)  पूंजीगत  परिसम्पत्तियों  पर  आधारित  लघ  उद्योगों  की  वर्तमान  परिभाषा  को  संशोधित  किया

 जाय  तथा  उपभोग  की  अत्यावश्यकਂ  फर  जोर  दिया

 (3)  लग  उद्योग  क्षेत्र  के  लिये  आरक्षण  के  पश्चात  राज  सहायता  को  द्वितीय  स्थान  feat

 (4)  ऋण  स्वीकृत  करने  की  वर्तमान  प्रक्रिया  को  सुराही  बनाया  जाय  और  उसे  सरल  बनाया

 जाए  ;

 (5)  पिछड़े  क्षेत्रों  में  छोटे  कारखाने  लगाते  समंय  इस  का  ध्यान  रखा  जाए  कि  वहीं  उपलब्ध  कच्चे

 माल  का  पुरा  पुरा  उपयोग  किया  जाए  |

 संगोष्ठी  की  अन्तिम  रिपोर्ट  अभी  तक  सरकार  को  प्रस्तुत  नहीं  की  गई  है  ।

 कलकत्ता  sana  विभाग  का  कार्यकरण

 5557.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ

 (  ऋ }  क्या  उन्हों  पता  है  कि  कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  में  गलत
 नम्बर

 क्रास

 वास्तविक  कालों  से  अधिक  कालों  के  बिल  .  लाइनों  आदि  की  घटनाओं  में  बहुत  वृद्धि
 ह  गई

 यदि
 तो  स्थिति  इतनी  बिगड़ने  के  कया  कारण

 क्य  स्थिति  का  मुख्य  कारण  यह  है ंकि
 टेलीफोन  एक्सचेंज  वातानुकूलित  नहीं  है  और  अतिरिक्त

 पुर्जों  की  सप्लाई  अपर्याप्त  और

 यदि  कोई
 उपचारी  उपाय  किये गय  तो  वे  क्या  हैं

 ?
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 संचार  area  a  राज्य  मंत्री
 ०  (=)  से  (af  )  कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  में  गलत

 नम्बर  क्रास  ज्यादा  रकमों  के  बिल  लाइनें  निष्क्रीय  होने  की  घटनाएं  ज्यादा  नहीं

 बढ़ी  हैं  ।

 कलकत्ते  में  कई  समस्याएं  जो  वहां  को  टेलीफोन  व्यवस्था  में  विपरित  प्रभाव  डालती  पिछले

 कुछ  महीनों  में  कलकत्ता  शहर  के  विभिन्न  इलाकों  में  बड़े  पैमाने  पर  पावर  शेडिंग  हुई  थी  ।  पावर  शेडिंग
 ey

 का  टेलीफोन  एक्सचेंज  उपस्कर  के  काय  चालन  पर  प्रभाव  पड़ता  है  क्योंकि  बिजली  की  सप्लाई  Hea

 होने  पर  aratacra  संयंत्र  निष्कीय  हो  जाता  है  और  उपस्कर  कक्षों  में  धूलभरी  हवा  घुस  जाती है
 |  पावर

 शेडिंग  की
 अवधि

 के  दौरान  सामान्य  रखरखाव  के  काम  में  भी  बाधा  पड़ती  है  ।

 कलकत्ता  शहर  में  विभिन्न  एजेंसियों  बड़े  पैमाने
 पर  सड़कों  की  खुदाई  करने  के  खुदाई

 करने  वाली  पार्टियों
 ने

 कई  वार  कलकत्ता  टेलीफोन
 के

 ज़मीनी  केबिलों  को  क्षति  पहुंचाई  ।  ज़मीदौज

 कंबलों  की  कई  बार  चोरियां  हो  जाने  की  वजह  से  भो  टेलीफोन  प्रणाली  के  कार  चालन  में  व्यवधान

 उपस्थित  हुआ  |

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  कों  अवधि  बिजली  की  सप्लाई  मिलती  इसके  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए
 जा  रह  हूं  और  इस  संघ  में  राज्य  सरशार  के  साथ  लिखा-पढ़ी  शुरू  कर  दी  गई है  |  कलकत्ता  महानगर
 विकास  प्राधिकरण  मेट्रोपोलिटन  डवलपमेंट  अथारिटी  )  के  साथ  विशेष  सम्पर्क  स्थापित  किया

 जा  रहा  है  ताकि  सडकों  की  खुदाई  के  दौरान  कंबलों  में  क्षति  होने  से  बचाया  जा  सके  ।

 पर्याप्त  मात्रा में  अतिरिकत  पुर्जों  की  सप्लाई  कर  दी  गई  है  ।  अभी  हाल  ही  में  डाक-तार  विभाग  के

 वरिष्ठ  अधिकारियों  के  साथ  संचार  मंत्री  कलकत्ता  गए  थे  और  कलकत्ता  टेलीफोन  के  कार्यचालन

 में  आगे  और  सुधार  लाने  के  लिए  एक  विशेष  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया  है  |

 फिलिप्स  एंड  कम्पनी  care  इलेक्ट्रोनिक्स  के  विकास  के  लिये  प्रस्तुत  को  गई  प्र-वर्षीय  योजना

 5558.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  इलेक्ट्रोनिक  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसर्ज  फिलिप्स  एण्ड  कंपनो  ने  सरकर  को  इलैक्ट्रोनिक्स  परियोजनाओं  के  विकास  हेतु

 एक  सात-वर्षीय  योजना  भेजी

 यदि  तो  क्या
 उस  पर  मंजूरी दे  दी  गई

 (7)
 क्यां  प्रस्त:वित  परियोजनाओं  में  कोई  परियोजना  पश्चिम  बंगाल  में  भी  लगाई

 और

 क्या  ये  परियोजनाओं  सरकारी  क्षेत्र  में  होंगी  या  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  ?

 प्रधान  प्रमाण  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इंदिरा
 से  मे

 ०  फिलिप्स  इंडिया  एण्ड कं  ०
 ने  1973

 में  एक  सात  वर्षीय  योजना  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय

 के  परामर्श  से  इलेक्ट्रोनिक  विभाग  द्वार  गठित  एक  वार्ता दल  को  प्रस्तुत  की  थी  ।  इस  योजना  में  उन

 परियोजनाओं  की  स्थूल  रूप  दी  गयी  जिनको  अगले  सात  वर्ष  की  अवधि  में  इस  कम्पनी  ने  शुरू

 करने  का  प्रस्ताव  किया  वार्ता दिल  ने  अपनी  रिपोर्ट  1973  में  प्रस्तुत  की  और  उसके  बाद  विभाग

 नज़्में  फिलिप्स  एण्ड  कम्पनी  के  साथ  उन  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  संबंध  में  विस्तृत  चर्चाएँ  की  हैं  जिन्हे

 निकट  भविष्य  में  यह  कम्पनो  चलाना  चाहती  मोट  तौर  इनको  या  तो  इलेक्ट्रोनिक्स  व  संचार

 में  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्रों  के  रूप  में  अथवा  पर्याप्त  निर्यात  विभव  की  मुद्दों  के  रूप  में  पहचान  लिया

 गया  इन  चर्चाओं  के  आधार  पर  कम्पनी  को  सलाह  दी  गयी  है  कि  वह  विशिष्ट  परियोजनाओं  के

 लिए  सकार  के  feared  आवेदन  पत्र  दे
 दे

 ।  इसीलिए  परियोजनाओं  के  निश्चित  स्थान-निर्धारण  पर

 और  उनके  कार्यान्वयन  के  Tet  पर  अभी  भी  निगम  नहीं  लिया  गया  है  ।
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 Tory  ay
 fed  नाग  oe  सच्च

 |

 5559.  श्री  शंकर  राव  सावंत  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  HA  करेंगे  कि  :

 छिपे  रहकर  कार्य  कर  रहे  नागाओं  की  तथा  चीन  में  गो  चिल्ला  युद्ध  का  प्रशिक्षण  ले  रहे  नागाओं

 की  अनुमानित  संख्या  कितनी  और

 वर्ष  1971-72 और  1972-73  में  विद्रोही  नागाओं  द्वारा  कितने  अधिकारी  तथा  नागरिक

 मारे  गय  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सुचना

 के  अनुसार  इस  समय  लगभग  1700  नागा  छिपकर  रह  |  सरकार को  फोन  में  गोरिल्ला  युद्ध  का

 प्रशिक्षण  ले  रहे  नागाओं  के  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 1971-72  के  दौरान  नाग  विद्रोहियों  न  23  अधिकारियों  6  नागरिकों  और  1972-

 73%  दौरानਂ  6  अधिकारियों  तथा  5  नागरिकों  को  मारा  था  |

 अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोप

 5560.  श्री  शंकर  राव  सावंत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1971-72,  1972-73  और  1973-74  में  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के

 प्रशासनिक  सेवा  कितने  अधिकारी  गतंव्य की  अवहेलना  करने  अथवा  भष्टाचार के  मामलों
 में

 दोषी  पाये  गये

 कितने  मामलों  में  विभागीय  कार्यवाही  की  गई  थी  और  कितने  मामलों  में  आपराधिक  मुकदमें
 चलाये  गये  थे  और  उनके  क्या  परिणाम  और

 कितने  मामले  अभी  विचाराधीन  है  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से  व
 1971-72,  1972-73  और  1973-74 के  अखिल  भारतीयਂ  सेवाओं के  उन  अधिकारियों

 की  संख्या  से  संबंधित  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  जिन  के  विरुद्ध  कत्तव्य  की  अवहेलना  करने  अथर्वा
 भ्रष्टाचार  के  आरोपों  के  कारण  आवश्यक  जांच-पड़ताल  के  पश्चात  विभागीय  कारवाई  प्रारंभ  की  गई
 अथवा  मुकदमे  चलाये  गय  थे  ।  उपयुक्त  मामलों  के  संबंध  3-4-1974  तक  अथिति
 समाप्त  कर  दिये  गए  मामलों  के  परिणामों  और  अभी  तक  अनिर्णीत  पड़े  हुए  मामलों  की  संख्या  का  भी

 पता  लगाया  जा  रहा  है  ।.

 उपयुक्त  सुचना  के  एकत्रित  हो  जाने  पर  उसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 जम्मू  और  पंजाब  और  हरियाणा  में  उद्योगीकरण

 5561.  श्री  नारायण  चन्द  पारादार
 :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 आर
 क्या  सरकार  हिमाचल  विशेष  रूप  से  लघ  उद्योग  क्षेत्र  में  उद्योगीकरण को  पर्याप्त  समझती

 ,

 = यदि  तो  क्या  सरकार  उद्योगीकरण  को  शीघ्र  सुनिश्चित  करने  के  लि  |  ये  आवश्यक  कोताही
 करेगी  ?
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 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय
 में  उप-मंत्री

 a, (ati  ज़ियाउर्रहमान  चौथी  योजनावधि

 में
 पंजीकृत  we  एककों  की संख्या

 से  अनुमाने  लगाने  पर  हिमाचल
 1

 जम्मू  तथा
 काश्मीर  ,  पंजाब  और

 हरियाणा के  राज्यो ंमें  लग  उद्योगों  के  विकास  में  बढ़ोतरी  का
 ख

 गया  है  जसा  कि  नि  म्नलिखित

 तालिका से  स्पष्ट  है
 a  oe

 1969  1973

 )

 हिमाचल  प्रदेश  4,740  6,740

 जम्म  तथा  काश्मीर  950  2,133

 6,312  13,418 हरियाणा

 पजाब  23,212  35,658

 प्रगति  में  तीव्रता  लाने के  विचार  से केन्द्रीय  तथा  पत्रकारों  द्वारा  पांचवीं  योजना  में
 अनेक  सं  वध  नात्मक  योजनायें  शामिल  की

 गई  है
 |  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  एक  आयुक्त  सहायता  एवं

 परामशंदात्री  पिछड़े  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  विशेष  प्रोत्साहन  विस्तार  गतिविधियों

 को गहन  करना  अदि  इसमें  शामिल हैं

 पंजाब  और  हिमाचल  प्रदेश  में  टेलॉपिटर  सेवाएं

 5562.  श्री  नारायण  चन्द  पारा दार  :  क्या  संचार  मंत्री  ae  बताने  को  करा  करेंग  कि

 हिमाचल  प्रदेश  में  किन-किन  स्थानों  पर  टेली प्रिंटर  सेवाएं  उपलब्ध  हैं

 क्या  पांचवीं  योजना  में  अन्य  स्थानों  पर  ये  सेवाएं  उपलब्ध  करने  की  कोई  योजना  है

 यदि  तो  कितने  और  कित  किन  स्थानों  और

 पंजाब  और  हरियाणा  में  इस  समय  कितने  स्थानों  पर  टली प्रिंटर  सेवाएं  उपलब्ध है
 ?

 संचार  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  (stto  शेर  (4)  ये  स्थान हू  ——T ATA  मंडी

 शिमला  और  सोलन  ।

 ७
 और  eat  HSC  उन  तार घरों  में  उपलब्ध  कराए  जाते है

 wet

 उनके  लिए  काफी  यातायात

 इस  समय  ऐसे  कोई  तारघर  नहीं है  जहां  टेली प्रिंटरों  क ेलगाए जाने  आवश्यकता  हो  ।  भविष्य

 में  जब  यातायात  बढ़  तब  आवश्यक्ताँतुसार  टेली  घ्रिटर  उपलब्ध  करा  दिए  जाएंगे  ।

 (4  तुलनात्मक  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं

 स्थानों  में

 स्थानों  में

 हिमाचल  प्रदश  तथा  जम्म  और  कश्मीर  को  परिवहन  सम्बन्धी  राजसहायता  दिया  जाना

 5563.  श्री  नारायण चन्द  पारा दार :  बया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित

 करने
 के

 बारे
 में  13

 1974
 के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने की  pat  करेंगे  कि :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  औ  जम्मू  तथा  कश्मीर  के  लिये  कोई  परिवहन  सम्बन्धी  राजसहायता
 भी  उपलब्ध  की  गई  और
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 ड

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  कितनों  राजसहायता  दी  गई

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरंहमान  :  हाँ  ।  समय  समय

 पर  यथा  संशोधित  परिवहन  सहायता  योजना  1971,  हिमाचल  और  जम्मू  तथा  काश्मीर  कुछ

 और  अन्य  क्षेत्रों  पर  भी  लागू  होती  है  |

 इन  क्षेत्रों  में  स्थित  किसी  भी  औद्योगिक  उपक्रम  द्वारा  अभी  तक  सहायता  की  कोई  भी  राशि

 मांगी  नही  गई  वितरित  नहीं  की  गई  है  ।

 Appointment  of  Secretaries,  Joint  Secretaries,  Deputy  Secretaries  and  Assistant
 Secretaries  in  Ministries

 5564.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  stafe  :

 (a)  whether  Secretaries,  Joint  Secretaries,  Deputy  Secretaries  and  Assistant  Secre-
 taries  are  appointed  in  each  Ministry  and  if  so,  who  makes  the  allocation  of  worl

 among  them  and  the  criteria  for  their  appointment;  and

 (9)  the  total  number  of  Secretaries,  Additional  Secretaries,  Joint  Secretaries,
 Deputy  Secretaries  and  Assistant  Secretaries  in  the  Home  Ministry  at  present  together
 with  the  criteria  followed  for  the  allocation of  work  amongst  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department
 of  Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  Secretaries,  Joint  Secretaries  and  Deputy
 Secretaries  are  appointed  in  each  Ministry  according  to  the  business  allotted  to  the
 Ministry  and  the  volume  of  work.  There  are  now  no  posts  of  Asstt.  Secretaries.

 Secretary  is  the  Administrative  Head  of  the  Ministry  and  allocates  work  among  the
 officers  at  different  levels.

 The  number  of  Secretaries,  Addi.  Secretaries,  Joint  Secretaries,  Deputy  Secreta-
 Ties  and  Asstt.  Secretaries  in  the  Home  Ministry  is  as  follows

 (i)  Secretary  I

 (ii)  Addl.  Secretary  2

 (ii1)  Joint  Secretaries  8  (1  post  is  vacant)’

 (iv)  Deputy  Secretaries  <

 (४)  Secretaries  Ni

 Work  is  distributed  among  the  officers  of  the  various  levels  with  reference  to
 the

 administrative  ‘requirements  of  the  Ministry  and  the  job  assignment  of  680

 post.  न

 Seven  Nation  Mayors  Conference  in  Delhi

 5565.  Shri  Chandulal  Chandrakar  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state

 held (a)  whether  a  seven-nation  Mayors  Conference  is  to  be  neid  J  in  Delhi  in  the
 near  future  ?

 (b)  if  80,  :  the  subjects  to  be  discussed  thereat;

 (c)  whether  the  Conference  is  being  organised  on  India’s  invitation;  and

 (d)  the  expenditure  India  will  have  to  incur on  this  account  ?

 The  Depu  ty  Minist sVEREEISUL  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  :
 (a).  No,  Sir..  Minister

 in  the

 (b)  to  (d)  Questi  ons Vio  do  not  arise.
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 आन्ध्र  प्रदेश  और  ates  सें  अनुसूचित  अनुसूचित  न  ra  तियों  के  कल्याण  में  लगे  ऐच्छिक
 संगठन

 5566.  श्री  जी०  वाई ०  कृष्णन  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  राज्यों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण

 में  लगे  ऐच्छिक  संगठनों  की  संख्या  और  नाम  क्य  हैं  ;

 सरकार  ने  उन्हें  अनुदान  देने  के  लिये  कया  कसौटी  बनाई  है  और  बल  1972-73  में  राज्यों

 को  कितना  अनुदान  दिया
 और

 उक्त  संगठनों को  क्या  भूमिका  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  एफ०  एच०  से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही

 है  और  उपलब्ध  होते  ही  सभा  पटल  पर
 दो

 जायंगी  ।

 पांचवें  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  समाज  कल्याण  कार्यक्रम

 5567.  श्री  जी०  गगन  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कुना  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजन के  दौरान  समाज  कल्याण  काय  क्रम  के  लिये

 कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया है  :

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  कनटोप  सरकार  को  अभ्यावेदन  टिया  है  कि  पांचवीं  योजना वधि  में  इस  धत

 राशि  को  कम  नहीं  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  प्रारूप  में

 समाज  कल्याण  क्षेत्र  क ेलिए  अध्यायों  रूप  से  230  करोड़  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  गई  है  ।

 और  यद्यपि  इस  सम्बन्ध  में  किसी  भी  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ

 परन्तु  31  1974  को  नई  दिल्‍ली  में  हुई  समाज  कल्याण  मंत्रियों  के  सम्मेलन  ने  अन्य  बातों  के

 अलावा  as  wT  अनुरोध  किया  फि  पांचवीं  योजना  में  समाज  कल्याण  क्षेत्र  के  लिए  जो  आवंटन  पहले  से  किया

 जा  चुका
 है  उसे  घटने  न  दिया  जाय  क्योंकि  य  क्षेत्र  समाज  के  कमजोर

 तथा  पीड़ित  वर्गों  की  सेवा

 करता  है  ।  पांचवी  योजना  को  afer  देते  समय  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  |

 मारि दात  को  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल

 5565.  बनी  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  सारि शित  में  औद्योगिक  तथा  अन्य  सहकारी  विकासों  के  अवसरों  का  पता  लगाने  के  लिये

 एक  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  वहां  गया  और

 यदि  तो  दोनों  देशों  के  बोले  समझौतों  की  रूप॑  रेखा  क्या  है  और  मारिशस  के  औद्योगिक
 विकास  के  लिये  भारत  किस  सीमा  तक

 सहायता
 करेगा  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उ-मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :
 और  मारीशस

 में  एक  ऑद्योगिक  बस्ती  स्थापित  करने हेतु  संभाव्यता  अध्ययन  तैयार  करने  के  लिय  1973

 में  एक  सरकारी  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  मारीशस  भेजा  zat  था  ।  मारीशस  सरकार  के  साथ  किसी
 भी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  हुए  थे  ।  प्रतिनिधि  मण्डल  की  रिपोर्ट  को  अन्तिम

 रूप  दे  दिया  गया  है  |
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 इलेक्ट्रोनिक्स  उद्योग  का  विकास

 5569.  श्री  नवल  किशोर  फार्मा  :

 थ्री  एम०  ए०  मुरुगनस्तम

 क्या  इलेक्ट्रोनिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  इलेक्ट्रोनिक्स  उद्योग  के  विकास  की  कोई  योजना  सर  के  विचाराधीन है  ताकि
 आगामी

 5  वर्षों  में  देश
 की

 मांग  पूरी की  जा  और  यदि
 तो  तत्संबंधी मुख्य  बातें  क्या  हैं

 ऐसी  योजना  पर  कितना  व्यय  करने  का  प्रस्ताव  और

 अगले  एकਂ  वर्ष  में  इस  संबंध  में  कार्य  कहाँ-कहाँ  आरंभ  होगा  ?

 प्रधान  परमाणु  उर्जा  मंत्री  ,  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  इंदिरा

 और  पांचवी  योजना  अवधि  में  इलेक्ट्रोनिक  उद्योग  के  विकास  के  लिये  इलेक्ट्रोनिक  आयोग

 एक  योजना  प्रतिपादित  की  इस  में  1974-79  के  दौरान  इलैक्ट्रोतिकी  तथा  दूर  संचार

 प्रयोजनों  क्षेत्र में  253  करोड़  रुपये  के  कुल  निवेश  का  निर्धारण  आशा है  इस
 निवेश

 से
 2,300

 करोड़  का  कुल  उत्पादन  संभव  हों  सकेगा  तथा  3.  6  लाख  लोगों  की  रोजगार  की  व्यवस्था  हो  जायेंगी  |

 निजी  क्षेत्र  में  निवेश  आशा  है  67  करोड़ रु०  जब  कि  शेष  सरकारी क्षेत्र  में  रहेगा  ।
 52  करोड़ रु०

 की  राशि  इलेक्ट्रोनिक  में  अनुसंधान  एवं  विकास  के  लिए  निर्धारित  की  गयी है  ।

 वार्षिक  योजना  (1974-75)  के  दौरान  इलेक्ट्रोनिक  विभाग  द्वारा  कार्यान्वित  होने
 वाली  प्रस्तावित  अन्य  योजनाओं  के  ये  हैं  इलेक्ट्रोनिक  व्यापार  एवं  प्रोद्योगिकी

 विकास  निगम  का  रवी  ata के  लिए  एक  क्षेत्रीय  संगणक  उत्तरी  क्षेत्र  के  लिए  एक
 राष्ट्रीय  संगणक  चिकित्सा  इलेक्ट्रोनिक  के  लिए  परीक्षण  एवं  अनुरक्षण  एक  संगणक  अनुरक्षण

 निगम  और  उत्पादन  व  विकास  हेतु  एक  अर्धकण्डक्टर  कम्पलैक्स  ।  विभिन्न  परियोजनाओं  की  स्थान

 निर्धारण  सम्प्रति  सरकार
 के  विचाराधीन  इसके  अलावा  उनके  राज्य  सरकारों

 को
 छोटे  और  उद्यम

 कर्ताओं  की  सहायता  के  लिए  परीक्षण  एवं  विकास  केन्द्रों
 की

 स्थापना  हेतु  अनुदान  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 आयोजन  का  विकेन्द्रीकरण

 5570.  श्री  अनादि चरण  दास  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 आयोजना  का  विकेन्द्रीकरण  करने के  लिए  सरकार ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ;

 क्या  देश  में  प्रत्येक  गांव  की  अपनी  आयोजना  व्यवस्था  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहित
 :  से  देश

 में  आयोजन  प्रक्रिया  को
 विकेन्द्रीकृत  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं  ;

 (1)  स्थानीय  क्षमताओं  और  प्राथमिकताओं  के  मध्य  निकट  सम्बन्ध  स्थापित

 करने  के  आधार  पर  जिला  योजनाएं  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 जिला  योजनाएं  बनाने  के  लिए  योजना  आयोग  ने  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  हैं  तथा  जहां  तकਂ
 आवश्यक  राज्यों  को  इस  बारे  में  रीति-विधान  संबंधी  सहायता  सुलभ  कर  रहा

 है  |

 (2)  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दीਂ  गयी  है  कि
 चलाये  जाने

 वाले  कार्यक्रमों
 तथा

 प्रत्येक  जिले

 उनके  विकास  स्तर  वਂ  उनकी  क्षमताओं  और  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते

 au  किये  जाने  वालें  वित्तीय  आवंटनों  के  सन्दर्भ  में  अपनी  योजनाओं  का  विकेन्द्रीकरण  करें  ।
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 (3)  राज्य  आयोजन तंत्र  को  सुदृढ  बनाने के  लिए  1972-73  से  एक
 केन्द्रीय  सका  सग

 आरम्भ  की  गयी es  इस  स्कीम के  अन्तर्गत  राज्यों  से  कहा  गया  कि  राज्य  स्तर पर  विशेष

 आयोजन  निकायों  की  स्थापना  करें  aaa  विभिन्न  क्षेत्रों  के  गैर-सरकारी  विशेषज्ञों  को  शामिल

 किया  जाय  तथा  अपनें  योजना  विभागों  की  क्षमता  बढ़ायें  |  इस  स्कीम  के  अन्तर्गत  एक

 आयोजन  एकक  की  स्थापना  की  जानी  जो  क्षेत्रीय  व  जिला  आयोजन  अधिकारियों  को

 मार्गदर्शन  वਂ  तकनीकी  सहायता  सुलभ  करेगा  ।  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  किये

 गये  अतिरिकत  व्यय  का  दो-तिहाई  भाग  केन्द्र
 द्वारा  वहन  किया  जा  रहा  है  |

 (4)  केन्द्र  ते  राज्यों  पर  दवाब  डाला  है  कि  योजना  बनाने  की  प्रक्रिया  में  जनता  को  भी  शामिल  करें  ।

 यह  देखने  के  लिए  कि  योजनाएं  समुचित  रूप  से  तैयार  रही  हैं  तथा  उनका  सही  क्रियान्वयन

 हो  रहा  राज्यों  को  विशेष  रूप  से  अनुरोध  किया  गया  कि  संसद  सदस्यों  व  विधायकों  का

 पुरा  सहयोग  प्राप्त  करें  ।

 (5)  इसके  साथ-साथ  योजना  आयोग  ने  बहु-स्तरीय  आयोजना  की  आवश्यकता  पर  भी  बल  दिया

 संसाधनों  का  पता  लगाना  व  स्थानीय  क्षमताओं  और  प्राथमिकताओं  का  मूल्यांकन
 करना

 इसमें  शामिल  है  ।  जहां तक  योजना  बनाने में  गांवों को  शामिल करने  का  प्रश्न  है
 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गयी  हैं  कि  सामाजिक  सेवाओं  और  निवेश  की  जरूरतों  का

 पता  लगाने  और  आधारभूत  सुविधाओं  के  लिए  स्थान  निर्धारण  के  मामले  में  पंचायतों  के

 सुझावਂ  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  न्यूनतम  आवश्यकता  जो  कि

 पांचवीं  योजन  का  एक  अभिन्न  अंग  है  और  जिसे  मानदण्ड  व  स्थान-निर्धारण  के  आधार  पर

 गांवों/स्थानीय  क्षेत्रों  में  समाजिक  उपभोग  कीਂ  जरूरतों  की  देख-रेख  के  लिए  बनाया  गया

 को  ग्रामीण  समुदायों  के  सहयोग  से  क्रियान्वित  किया  जाना  है  ।

 आयोजन  विकेन्द्रीकरण  के  सम्बन्ध  में  समस्त  नीति  इस  प्रकार  है  कि  जिले  से  छोटे  एकक  जब
 -  क्षमताओं

 और  समस्याओं  का  पता  लगाने  तथा  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  में  भाग  तो  आयोजन  को  केवलਂ

 जिला  स्तर  पर  एकीकृत  कार्य के  रूप  में  आरम्भ  किया  जाएगा  |  इसके  लिए  परस्पर-संबंधितਂ
 आंकड़ों  की  उपलब्धि  तथा  प्रशासनिक  तंत्र  के  स्वरूप  पर  विचर  करना  होगा  ।

 रात  में  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखने  सम्बन्धों  अधिनियम  के  अन्तर्गत  गुजरात  में

 गिरफ्तार  व्यक्तियों  का  राजनीतिक  दलों  से  संबंध

 5571.  थ्रो  जपोतिमंय  बसु  os  क्या  गृह  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 गुजरात  में  हाल  ही  में  खाद्यान्न  सम्बन्धी  आन्दोलन  के  सम्बन्ध  में  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये
 रखने  सम्बन्धी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  के  नाम  क्या

 हैं  और  वे
 राजनीतिक  दलों  से  सम्बन्धित  और

 प्रत्येक  व्यतीत  के  विरुद्ध  क्या  विशेष  आरोप  हैं
 ?

 थ्  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  राज्य  सरकार से  सुचना
 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 महाराष्ट्र  म  रोजगार  गारंटी  योजना  के  लिये  sitar  सहायता

 5572.  श्री  अण्गासाहिब  गोटखिंडे  :  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  राज्य  की  रोजगार  गारंटी  के  लिए  सरकार  ने  बराबरी  के  आधार  पर
 न्द्रीय

 सहायता  दी
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 Wwryetat  के
 ि क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  उक्त  न  |  लिए  केन्द्र-प्रायोजित  योजना

 के  रूप  में  बराबरी  के  आधार  पर  योगदान  जारी  रखने  का  प्रस्ताव है  ;

 गिरना के  लि qa  1974  75%  उक्त  य  नग |  लिए  rar yar ing  सरका  ७  को  अनुमानतः  कितनी  राशि

 की  जरूरत  और

 वर्ष  1974-75  और  पांचवीं  योजना  की  अवधि  के  लिए  इस  कार्यक्रम के  लिए  कितनी  धनराशि \

 नियत  की  गई  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  मोहन  :  और  राज्यों और  संघ  शासित

 क्षेत्रों  के  लिए  1972-73.  में  शुरू  किया  गया  विशेष  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  महाराष्ट्र  सरकार  को

 केद्रीय  सहायता  इस  शर्त  पर  दी  गई  कि  राज्य  सरकार  भी  इतनी  ही  मात्रा  में  धन  की  व्यवस्था  करेगी  ।

 महाराष्ट्र  सरकार ने  विशेष  रोजगर  कार्यक्रम के  अंतगर्त  1972-73  और  1973-74 में  कई  अन्य

 स्कीमों  के  साथ-साथ  रोजगार  गांरटी  स्कीम  बनाई  और  उसे  क्रियान्वित  किया है  ।  केन्द्रीय
 सरकार

 1974-75 से  आगे  विशेष  रोजगार स्कीम  चालू  नहीं  रख  रही  है  ।

 और  की  1974-75 की  वार्षिक  योजना  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा
 स्वीकृत

 274.  85  करोड़  रुपये  की  अधिकतम  सीमा  में  7.  50  करोड़  रुपये के  परिव्यय  को  शामिल  कर  दिया

 गया  महाराष्ट्र  व  अन्य  सभी  राज्यों  की  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  आकार  और  विषयवस्तु  को

 अभी  अंतिम  रूप  से  निर्धारित  जाना  इस  समय  यह  बतलाना  संभव  नहीं  कि  राज्य  सरकार

 को  कितनी  धनराशि  नियत  की  जाएगी  ।  विभिन्न  राज्यों  की  पांचवीं  योजना  के  विभिन्न  स्की
 मों

 के  लिए  धनराशि  नियत  की  जानी है  ।

 सांगली  में  विभागीय  तारघर  के  लिये  भवन

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  क्या  करेंगे
 कि

 :
 5574.  शी  अग्गाधाहिब  metas

 क्या  सांगली  में  वर्तमान  विभागीय  तारघर  किराये  के  भवन  में  स्थित  है  जिससे

 ता  को  असमिया  होती

 क्या  वहां  विभाग  के  नये  भवन  बन  गये  हैं  और
 विभागीय  तारघर

 को  इन
 भवनों में  स्थानांतरित

 नहीं  किया  गया  और

 की  प्रतिक्रिया
 क्या  इस  सम्बन्ध में  सार्वजनिक  असंतोष  और  यदि  तो  इस  पर  सरकार

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Sito  शेर  fag)  :
 सांगली  मौजूदा  विभागीय  तारघर  एक

 किराए की  इमारत  में  है  ।

 सांगली  में  विभागीय  तारघर  खुलने  से  वहां  तार  शाखा  के  साथ  डाकघर  के  लिए  एक

 नई  sare  की  योजना  बनाई  गई  थी  ।  यहं
 रत  तैय  र  हो  गई

 है  लेकिन  इस  इमारत  में  जगह  पर्याप्त

 न
 होने  की

 ट  जह
 से  नये  विभागीय  तारघर

 को
 इस  इमारत  में

 ।  जाया गया  हैं

 जनता से  कोई  शिक  पत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।
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 लिखित  उत्तर 3  1974

 संकटग्रस्त  उद्योगों  के  सरकारो करण  के  लिये  मार्गदर्शी  सिद्धांत

 5575.  At  धामन कर

 श्री  आर०  पी०  उलगतम्बी

 क्या  औद्योगिक  विकास  dal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 gat  योजना
 आयोग  के  ग्रूपਂ  ने  देश  के

 संकटग्रस्त  उद्योगों
 के
 सरकारी

 करण  के
 सम्बन्ध में  कुछ  सुझावਂ  दिये  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  भावी  मार्गदर्शी  सिद्धांत  के  रूप  में  स्वीकार  कर

 लिया है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  :  और  योजना  आयोग
 के  एक  विशेष  दल  ने  इंजीनियरी  एककों  के  संकट  के  कारणों  और  निरोधात्मक  एवं  उपचारात्मक  अध्यायों

 के  संबंध में  कुछ  सुझाव दिए  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाने  का

 निश्चय किया  गया  है  ।

 वर्ष  1974  के  दौरान  दिल्‍ली  में  चोरी  के  मामलों  की  संख्या

 5576.  कुमारी  कमला  कुमारी  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 वर्ष  1974 में  दिल्‍ली  में  दिन  दहाड़े  चोरियों  के  बारे  में  दिल्‍ली  पुलिस  को  कितनी  रिपोर्टे  मिलीं
 र

 क्या  रिपोर्ट  मिलने  के  तुरन्त  ara  कोई  तत्काल  कार्यवाही  की  गई
 ?

 गृह  मंत्रालय
 में  उपमंत्री AN att  एफ०  एच०  सन

 1974
 में  (  से  15-3-74

 दिन  दहाड़े  हुई  चोरी
 के

 2269
 मामले  सुचित  किए गय

 ऐसी  रिपोर्टों की  प्राप्ति के  पश्चात  तुरन्त  कार्यवाही की  जाती  है  ।  जहां  जरूरत  होती  है  स्वान
 दस्ता  भी  काम  में  लाया  जाता  है  और  मामले  के  समाधान के  लिए  सभी  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 दि ए  म  दरार  पलिस  दवारा  चोरों  की  शिकायत  eat  करने  से  मना  करना

 5577.  कुमारी  कमला  कारों  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 1974  में  दल्लीਂ  के  यमुनापार  क्षेत्रों  में  दिन  दहाड़े  चोरी  की  कितनी  शिकायतें  प्राप्त

 क्या  शंकरपुर  पुलिस ने  में  दिन  दहाड़े  चोरी  हो  जाने  की  शिकायत

 at  करने  से
 मना  कर

 दिया
 और

 कहा  कि  वहू  प्रभावित  व्यक्ति  के  सम्बन्धी  द्वारा  की  गई  शिकायत
 तब

 तक
 दर्ज  नहीं कर  सकती जब  तक  प्रभावित  व्यक्ति  स्वयं आकर  शिकायत  दर्ज न  और

 यदि
 तो

 पुलिस  द्वारा  शिकायत  दर्ज  करने  से  मना  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०
 :

 1974  के  महीने  में  इस
 क्षेत्र  मैं  दिन  दहाड़े  चोरी  करने  के  82  मामले  सुचित  किये  गये  थे  ।

 |

 जी  श्रीमान

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 दिल्‍ली  के  यमुनापार  क्षेत्रों  के  चो झरो  . « oe  a  पका रवा  नक  मामलों  a  PUL  HATT  faa  SQ  ree 6.0  pene  eros  faa at  को  संख्या

 5578.  कुमारों  कमला  कुमारी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  १

 वर्ष  1974  में  दिल्‍ली  के  यमुनापार  क्षेत्रों  में  चोरियों  के  मामलों  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार
 गए  ;

 प् |  दि  ८  कच  | क्या  उक्त  अवधि  में  पुलिस  ने  उक्त  क्षेत्र में  चोरी  के  मामले  में  कोई  वस्तु  बरामद  की

 अं

 (7)  fe  तो  इसके या  कारण  हे
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०
 ०

 :  1-1-74  से  15-3-1974 तक
 की  अवधि मे  31  व्यक्ति  गिरफ्तार किए  गये  थे  ।

 लगभग  चौसठ  हजार  रुपये  के  मूल्य  की  चुराई  गई  सम्पत्ति  बरामद  की  गई  थी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 पोस्टਂ  कार्डों  का  दुरुपयोग

 5579.  श्री  रोनेन  सेन

 alo  क०  चन्द्रप्पन

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डाक  तथा
 तार

 विभाग  द्वारा  हाल  ही  में  चि किये गए  नमूना  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि

 व्यापार  गृह  पोस्ट  कार्डों  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ?

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 इसे  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 संचार
 मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री
 शेर

 से से
 विभाग

 ने  हाल  ही  में
 नमूने  के  बतौर

 एक  सर्वेक्षण  यह  देखने के  लिए  किया था  कि  ऐसे  पोस्टरों  का  प्रतिशत  कितना  है  जिन  पर  मसौदे  छपे

 हुए  होत ेहैं  ।  पोस्टकार्ड ों  पर  मसौदे  छापने  का  मतलब  उनका  दुरुपयोग  नहीं  है  ।

 राष्टीय  डाक  AAT  ATT  कमंचारो  संघ  के  अध्यक्ष  दवारा  दिया  गया  वक्तव्य

 5580.  श्री  रानी  सन  क्या  संचार  मंत्री  यहं  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 Tit =
 क्या  राष्ट्रीय  डाक  तथा  तार  कम  चारी  संघ  के  अध्यक्ष  ने  यह  कहा  था  कि  यदि

 केन्द्रीय
 सरकार

 के  साथ  आगे  होने  वालीਂ  बातचीत  असफल  रहती  है  तो  समूचा  विभाग  एक  जूट  होकर  संघर्ष

 और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  सिं
 और  इस  बारे  में  सरकार  ने  कुछ

 प्रेस  रिपोर्ट  देखी  परन्तु  एन०  एफ०  पी०  टी०  ई०  से  इस  संबंध  में  कोई  औपचारिक  सुचना  प्राप्त

 नहीं  हुई  है  |
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 भद्रक  एच०  पी०  ato  का  विस्तार

 5581.  श्री  अर्जुन  सेठी :  कया  संचार  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  भद्रक  एच०  पी०  ओ०  का
 प्रस्तावित

 विस्तार  काय
 तथा  एन०  ato  प्रांगण

 में  नया  टेलीफोन  एक्सचेंज  आरम्भ  हो  गए  है  ताकि  कार्यालय  का  कार्यकरण  बेहतर  बनाने  में

 सुविधा

 प्रस्तावित  विस्तार  कार्य  कब  तक  पुरा  हो  सकेगा  ?

 संचार  मंत्रालयम  राज्य  मंत्री  शेर
 र  सिह ) ध्ह

 भद्रक  के  मुख्य  डाकघर  की  इमारत  का  विस्तार

 करने  के  बारे  में  नक्शे  atte Pare  किए  जा  रहें  |  जहां  तक  मुख्य  डाकघर  के  अहाते  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 स्थापित  करने  का  सम्बन्ध  इस  प्रस्ताव  पर  अभी  तक  विचार  नहीं  किया  गया  फिर  टेलीफोन

 एक्सचेंज
 को  एक  दूसरी  किराए  की  इमारत  में  अभी  हाल  ही  में  ले  जाया  गया  है  ताकि  वह  और  अच्छे ढंग  से

 कार्य  कर  सके  ।

 भद्रक  मुख्य  डाकघर  की  इमारत  का  विस्तार  करने  के  काम  में  विलम्ब  होने  की  सम्भावना

 क्योकि  आर्थिक  तंगी  की  वजह  से  अव्यवसायिक  इमारती  के  निर्माण  पर  जिनमें  डाकघर  की  इमारतें

 भी  शामिल  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  हैं  ।

 पांचवीं  योजना  में  उड़ीसा  से  कंट्रीस  क्षेत्र  को  परियोजनाएं

 582.  श्री  अर्जन  सेठी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 उड़ीसा  राज्य  में  पांचवों  योजना  में  कितनी  केन्द्रीय  परियोजनाएं  स्थापित  करने  का  विचार है

 क्या  भीमकुण्ड  परियोजना  को  शामिल  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  क्योंकि  उड़ीसा  सहित  केन्द्रीय  मंत्रालयों
 और  राज्य  सरकारों  की  पांचवीं  योजना  के  आकार  तथा  कार्यक्रमों  को  अंतिम  रूप  से  निर्धारित  किया
 जाना  है  अतः  यहं  बताना  अभी  सम्भव  नहीं  कि  केन्द्र  तथा  राज्यों  की  पांचवीं  योजनाओं  के  अंतिम  स्वरूप  में

 किन  परियोजनाओं  कार्यक्रमों  को  सम्मिलित  किया  जाएगा  ।

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  योजना  आयोग  के  विचार  भेजी  गई  अपनी  पांचवीं  योजना  के  प्रारूप

 में  भीमकुण्ड  बांध  परियोजना
 को

 राज्य  योज़ना  के  अंग  के  रूप  में  न  तो  सिचाई
 क्षेत्र  के

 अन्तगंत  शामिल  किया

 था  और  बाढ़  नियंत्रण  क्षेत्र  के  अन्तगंत  |

 प्रश्न  नहीं  उठता

 नारियल  जटा  ale  के  सचिव  के  विरुद्ध  केंद्रीय  जांच  sad  दवारा  जांच

 5583.  श्री  सी०  कठ  चन्द्रप्पन  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नारियल-जटा  बोर्ड  के  सचिव  के  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  की  गई  जांच  पुरी  हो
 ,

 यदि  at,  तो  किन-किन  आरोपों  की  जांच  की  गई  और  उसके  क्या  frond  निकले

 जांच  के  आधार  पर  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  और

 अगर  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  इसके  कया  कारण है
 ?
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 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  ज़ियाउर्रहमान
 अन  :  स  सुचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटर  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पुनालुर  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज

 5584.  श्री  सी०  कण  चन्द्रभान  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  परिवहन  और  बिजली  मंत्री  ने  केन्द्र  से  केरल  के  स्वचालित  टेलीफोन
 न

 एक्सचेंज  लगाने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  इसके  लिए  सरकार  को  पुनालुर  से  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  उन  पर  सरकार  ने  कया  निर्णय  किया

 संचार  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  (Sito  शेर  जी  ats

 तारीख 5  1975  के  अपने  पत्र  में  केरल  के  परिवहन  और  बिजली  मंत्री  श्री  एम०  एन०

 गोविन्दन  नायर  ने  संचार  मंत्री  से  पुनालुर  में  एक  आटोमेटिक  टे  लीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  अनुरोध

 किया  इस  मामले  की  जांच॑  करा  कर  श्री  नायर  जी  को  सुचित  कर  दिया  गया  है  कि  देश  में  आटोमेटिक

 उपस्कर  की  भारी  कमी  के  क/रण  फिलहाल  पुनालुर  में  आटोमेटिक  टे  ली  फोन  एक्सचेंज  स्थापित  करना  संभव

 नहीं है  ।

 जी  हां  ।

 देश  में  आटोमेटिक  उपस्कर  की  भारी  कमी  के  कारण  फिलहाल  पुनालुर  में  आटोमेटिक  zal-

 फोन  एक्सचेंज  स्थापित  करना  संभव  नहीं  है  ।  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  जब  दूसरी  स्विमिंग

 फ  पटरी  अपना  उत्पादन  आरंभ  कर  तब  safer  उपस्कर  की  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  होते  ही

 यह  कांयं  संभव  होगा  ।  भव्रिष्प  की  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिए  इस  बीच  पुनालुर

 में  ऊंची  क्षमता  वाला  मेनुअल  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  योजना  बना ah  गई  हैं  ।.

 नारियल  जटा-बोर्ड  के  कर्मचारियों  के  लिये  भर्ती  नियम

 5585.  श्री  सी०  क०  Berea  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे किं  :

 क्या  सरकार  को  नारियल  जटा  बोड़  wa  चारी  एसोसिएशन  से  नारियल
 जटा

 बोझ  के  तमंचा  रियों

 के  लिए  wal  नियम  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इसकी  रूपरेखा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जिप्राउरंहमान  :  हां  ॥
 7,

 afer  जटा  ais  कर्मचारी  एसोसियेशन  को  भय  है  कि  कांयर  बोर्ड  की  उप-समिति  दारा

 भर्ती  नियम  प्रारूप  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  से  कर्मचारी  अभी  तक  मिल  रहे  लाभ  से  वंचित  हो  जायेगे  ।

 तदनुसार  उन्होंने  अपने  हितों  की  सुरक्षा  हेतु  सरकार  से  हस्तक्षेप  करने  का  अनुरोध  किया  है  ।

 सरकार  नियमों  को  अन्तिम  रुप  दिए  जाने  के  पूर्व  ही  इन  सब  बातों  पर  विचार  कर  लेगी  ।
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 भिक्षु-आहार  के  उत्पादन के  लिये  लाइसेंस  /  आशंय-पत्र  करना

 5586.  श्री  बी०  कठ  दास  steady  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 शिशु

 आहार  के  उत्पादन  के  लिए  पूर्वी  क्षेत्र  के  लिये  कोई  लाइसेंस  अथवा  आशय-पंत्र  जारी

 किया  गया  1

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  आशय-पत्र  लाइसेंस  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  अब  तक  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  और

 यदि  तो  som  क्या  परिणाम  निकले  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  और  दो  पार्टियों

 म  ०  लक्ष्मी  दनादन  फूड  प्रोडक्टस  कलकत्ता  और  में  ०  बिहार  स्टेट  डरी

 को  कुछ  शर्तों के  अधीन  पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  में  1750  मी ०  टन  और  800  मी०

 दिये  गये  हू  ।

 टन  की  आर्थिक  क्षमता  के  लिए  शीश  आहार  बनाने  हेतु  4-7-1970  और
 20-8-1973

 को  ऑआशय-फत्र

 आशय-पत्तों के  पश्चात्‌  दोनों  पार्टियों  को  औद्योगिक  लाइसन्स  देने का  निर्णय  कया  गया

 है  ।

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  सिचाई  क्षमता  से  अधिकतम  लाभ  उठाने  के  लिये  कमांड  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण

 5587.  श्री  बी०  क७  दास  चौधरी :  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताते  को  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  पांचवीं  योजना  के  दौरान  सिंचाई  क्षमता  से  अधिकतम  लाभ  उसे  लिए  सरकार  की

 कमांड  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  बनाने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 क्या  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  में  इसके  अंतगर्त  कोई  विशेष  क्षेत्र  शामिल  करने  का

 विचार  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  :  र  at  ।  एकीकृत  कमांड

 क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  पांचवीं  योजना  में  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  से  सम्बन्धित  नीति  का  एक  प्रमुख
 तत्व  है  ।  मिट्टी  स  रक्षण  और  सहकारिता  विभागों  के  अन्दर  एक  प्रत्यक्ष  नियंत्रण युक्त  अंतर

 अनुशासनिक  प्राधिकरण  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  को  राज्यों  ने  स्वीकार  कर  लिय  है  ताकि  सींचा

 क्षमता  का  अधिकतम  उपयोग  और  कृषि  उत्पादन  में  बृद्धि  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अलग-अलग  विषयों  में

 काम  के  विभिन्न  स्तरों  पर  सम्बद्धता  लाई  जा  सके  |  यह  प्राधिकरण  विशेष  तौर  पर  खेतों  के  विकास

 कार्यों  को  देखेगा  जिसमें  खेतों  में  भूमि  समर्थन  और  भूमि  सुधार

 डिजाइन  और  इन  कार्यों  के  लिए  योजना  तेयार  करना  और  इन  कार्यों  के  निष्पादन  की  तथा  कृषि

 क्षेत्र  में  विस्तार  तथा  प्रदर्शन  के  कार्यक्रम  भी  शामिल  हैं  ।  एसे  प्राधिकरण  स्थापित  मिट्टी  सर्वेक्षण

 क्षेत्र  योजनायें  तयार  और  खेत  विकास  कार्यों  के  लिए  किसानों  की  संस्थागत  वित्त  बराबर

 मिलता  रहेगा  दृष्टि  से  भूमि  विकास  बैंकों
 आदि  को  साम्या/शेयर  पूंजी  की  सहायता  देने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा

 राज्य  सरकारों  को  आधी  मात्रा  अनुदान  के  रूप  में  दो  जाएगी  और  आधी  मात्रा  की  व्यवस्था  राज्यों  कीਂ

 करनी  होगी  ।

 इस  क्षेत्र
 विकास

 कार्यक्रम
 के

 अन्तर्गत  लगभग  50  बड़ी
 और

 दरमियानी  सिंचाई  परियोजनायों
 को  प्रारम्भ  करने  का  विचार है

 ।  राज्य
 सरकारें  फिलहाल

 केन्द्रीय  कृषि  मंत्रालय  और  योजना  आयोग
 के  साथ  परामर्श  करके  विशिष्ट  क्षेत्रों  तथा  व्यापक  विवरणों  को  तैयार  कर  रही  |
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 पश्चिम  बंगाल  में  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  योजना

 5588.  श्री  बी०  Fo  दास  चौधरी  -:  क्या  योजना  मंत्री  यह  बयान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  राज्य  के  लिए  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  योजना  केन्द्रीय  सरकार  की

 स्वीकृति  हेतु  प्रस्तुत  की

 यदि  af,  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  और

 क्या  उक्त  योजना  को  स्वीकर  कर  लिया  गया

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने

 दार्जिलिंग  जिले  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  केश्निकास  हेतु  एक  उप-योजना  हाल  ही  में  भेजी  है  ।  पांचवीं  योजनामें

 इस  बात  का  उल्लेख  है  कि -  क्षेत्रों  की  विशेष  क्षमताओं  भौर  प्राथमिकताओं  को  at
 ि

 मानकर  ए  उप-पोजनायें  तैयार  को  जानो
 atfec—  seat

 प्रतिक्रिया  में  उक्त  योजना  भेजी  गई  हैं ह
 यद्यपि  सामान्य  नीति  राज्य  की  पांचवीं  योजना वे  प्रतिकूल  नहीं  फिर  भी  शेष

 राज्य
 के  मुकाबले

 पवेलियन

 क्षत्रों  में  आधारभूत  सुविधाओ ंके  भारी  अन्तर  को  कम  करने  के  प्रयत्न  किए  गए  हैं  ।  परिवहन  और  संचार

 विद्युत  सुविधाओं  तथा  अन्य  जो  कि  आर्थिक  कार्यकलापों  के  लिए  महत्वपूर्ण ह  + पर

 अधिक  जोर  दिया  गया  ।  योजना  आयोग  उपर्युक्त  उप-योजना  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 Communal
 Riot  in  Jabalpur,  Madhya  Pradesh  during  Holi

 5589.  Shri  Bhagirath  Bhanwar :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  communal  riot  took  place  in  Jabalpur,  Madhva  Pradesh  on  the

 occasion  of  Holi  and  the  curfew  was  clamped  in  the  city;

 (b)  whether  communal  tension  is  often  generated  every  year  in  various  parts
 of  the  country  on  the  aforesaid  occasion

 (c)  whether  Government  propose  to  take  steps  to  prevent  the  recurrence  of
 such  incidents  on  the  said  occasion  in  future;  and

 (d)  if  not,  the  efforts  being  made  to  remedy  the  situation  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department
 of  Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  According.  to  the  State  Government,

 a
 clash  between  two  groups  of  communities  over  throwing  of  colour  by  Holi  revellers

 in  the  affected  areas.
 took  place  on  the  9th  March,  1974,  in  a  locality  in

 Jablpur.
 Curfew  was  impose

 (b)  Instances  of  communal  tension  during  Holi  have  been  reported  in  the  past.

 (c)  and  (d)  The  State  Governments  remain  vigilant  and  take  necessary  measures
 to  prevent  occurrence  of  communal  incidents.  The  Central  Government  also  issue
 suitable  instructions  to  the  State  Governments  on  the  occasion  of  Holi:  festival

 उच्चतर  बे तन सानों  में  निःसंवरग  पदों  में  सहायकों  को  प्राथमिकता  दिया  जाना

 5590.  थी  भागीरथ  भंवर  ॥  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  कश्ते  नि

 कथा
 केन्द्रीय  सचिवालय  में  सहायकों  )

 के  अतिरिक्त  किसी  ara  श्रेणी  में  भी  ऐ  से

 कर्मचारी  हैं  जो  एक  ही  वेतनमान  में  22  वर्ष
 से

 अधिक  समय  से  काम  कर  रहे  और

 क्या  सरकार  विभिन्न  उच्चतर  वेतनमानों
 में

 मिःसंवर्ग  पदों  पर  22  वर्ष  से
 अधिक  समय  से

 काम  कर  रहे  सद् गायकों  को  प्राथमिकता  दगी ?
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 आए  लकावा

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  म  राज्य  मंत्री  (st  राम  निवास  :  जहाँ
 तक  केन्द्रीय

 सचिवालय  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  तथा  केन्द्रीय  सचिव:लय  लिपिक  सेवा  का
 सम्बन्ध

 सहायकों  के  केवल  कुछ  स्टेनोग्राफर  ही  एक  ही  वेतनमान  में  22  वर्ष  से

 न  समय  से  काम  कर  रहे  हैं  ।

 निसर्ग  पदों  को  इस  प्रयोजन  के
 लिए  बनाए  गए  भर्ती  नियमों  के  अनुसार  भरा  जाता  है  ।

 भर्ती
 नियम

 उक्त  पद  के  अनुभव  तथा  अपेक्षित  योग्यताओं  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बनाए

 जाते  फिर
 इस

 आशय  के  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  जहां तक  संभव
 केन्द्रीय

 सचिवालय

 सेवाओं  के  व्यक्तियों  को
 सम्मिलित  कार्यालयों

 में  उपलब्ध  ऐ  से  निःसंव्ध  पदों  के  लिए  ata

 बनाए  जाए  जिनके  कायें  लिपिक वर्गीय  होते हैं  ।

 Molestation  of  a  Harijan  Girl  by  Goondas
 in  Farrashkhana,

 Delhi

 5591.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  a  Harijan  girl  was  molested  by  goondas  in  Farrashkhana,  Delhi  on
 oth  March,  1974;

 (b)  ४  so,  the  facts  thereof;  and

 (c)  the  steps  taken  to  check  this  increasing  hooliganism  in  Delhi ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department
 of  Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  (a)  to  (cy  According  to  information  received
 from  the  Delhi  Administration,  no  such  incident  of  molestation  of  a  Harijan  gir
 took  place  in  Farrashkhana,  Delhi  on  the  9th  March,  1974.  However,  on  that  day,
 there  was  a  clash  between  two  groups  of  persons  in  the  same  area  following  an

 incident  of  alleged  molestation  of  a  woman.  Three  persons  died  of  stag  injuries
 in  the  clash.  The  police  registered  three  criminal  cases  which  are  under  investigation.
 Twenty  one  persons  were  arrested  of  whom  11  are  in  judicial  custody  and  10  have
 been  enlarged  on  bail.  Utmost  vigilance  is  being  maintained  to  check  the  possibi-
 lity,  of  any  violence.  Intensive  patrolling  is  also  made  during  day  and  night

 मेसर  इंस्टीट्  एंड  इन्वेस्टमेंट  डेवलपमेंट  MITA  TAA  को  आदाय  पत्र  जारी  करना

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बतानेਂ 5592.  श्री  टी! ०  वी ०  चन्द्रशसरप्पा  वीरवासप्पा

 की  छपा  करेंगे  कि

 1973
 तक  मैसूर  इण्डस्ट्रियल  एण्ड  इनवेस्टमेंट  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  को  कितने

 आशय-पत्न  जारी  किए  गए

 इनमें  से  कितन-आशय-पत्तों
 का

 उपयोग  किया  गया  और

 इनको  क्रियान्वित  न  करने  के  कया  कारण  हूँ  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  ato  :  से  ब्य मसूर ध्  राज्य

 औद्योगिक  विनियोजन  और
 विकास  निगम  लि०  को  1971-1975

 में
 11  आशय  पत्र  जारी किए  गए ।

 इनमें  से  1  आशय  पत्र  को  औद्योगिक  लाइसेन्स  में  परिवर्तित  कर
 दिया

 गया  है  ।  एक  औद्योगिक  उपक्रम

 को
 स्थापित

 करने  और  उसमें  उत्पादन  शुरू  होने  में  करीब  3  से  4  ag  का  समय  लगता

 लाइसेन्स  क्रियान्वयन  विभिन्न  स्थितियों  में  है  ।
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 पत्र

 5593.  भी  दयामबुन्दर  महापात्र  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  क्या
 सरकार  का

 विचार  देश  में  निर्धन  व्यक्तियों  के  लिए  सस्ते  किस्म  का  कोई  पत्र  ard  जारी  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  (Sto  शेर  fag)  जी  नहीं  ।

 योजना  आयोग  के  सदस्यों  में  मतभेद

 5594.  श्री  प्रसाद  वर्मा  :

 at  ato  सावन

 |. 22 1 ह  योजना  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  के  सदस्यों  के  तीव्र  मतभेदों  के  कारण  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  सुचारु

 और कार्यकरण  पर  प्रभाव

 क
 बि | यदि  तो  इन  मतभेदों  के  क्या  कारण  है  और  यदि  न्  काएं  है  तो  उन्हें  दूर  करने  के  लिए

 सरकार  का  प्रस्ताव  FAT  आवश्यक  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ॥

 दिवंगत  प्रो ०  एस०  एन०  बॉस  के  कार्यों  का  अंग्रेजी  और  अन्य  भारतीय  भाषाओं  में  प्रकाशित

 5595.  श्री  समर  गुह  :  कया  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिवंगत  प्रो०  एस०  एन०  बोस  at  ated  और  लोकप्रिय  जीवनियाँ  अंग्रेजी  तथा  अर्य

 भारतीय  भाषाओं  में  प्रकाशितਂ  की  जायेंगी  ;

 क्या  प्रो०  एस०  एन०  बोस  पीठਂ  कलकत्ता  ढाका  तथा  अन्य  विश्वविद्यालयों  में  स्थापित की
 और

 ढाका  विश्वद्यालय  जहां  उन्होंने  अपना  अधिकांश  महत्वपूर्ण  कार्य  किया  उनकी  eat

 को  बनाये  रखने  के  लिये  बंगलादेश  सरकार  के  सहयोग  से  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 ट +?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  से

 ये  सभी  बातें  बोस  सांख्यिकी  की  व्ष॑गांठ  मनाने  के  लिए  सन्‌  1973  में  गठित  की  गई

 राष्ट्रीय  आयोजन  के  विचाराधीन  है  ।  उस  की  सिफारिशों  की  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 नेताजी  जांच  आयोग  के  लिये  समय  बढ़ाना

 5596.  श्री  समर  गुह  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा करेंगे कि  :

 क्या  नेताजी  जांच  आयोग  ने  अपनी  जांच  पुरी  करने  के  लिए  पृ चय  नः
 समय

 बढ़ाने  का  अनुरोध
 किया

 यदि  तो  रिपो  पेश  करने  के  लिए  आयोग  को  और  कितना  समय  दिया  गया

 (li)  सरकारी  वरिष्ट  वकील  और
 (iii)  कनिष्ट  वकीलਂ  के  भत्तों  फर  तथा  आयोग

 ह  ही  २:  र  १८ 2 के  ard  के  लिए  अन्य  9aaTaTa  कितना  न्यय  हुआ  ate
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 इस  आयोग पर  कुल  कितना  व्यय  होने  का  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उन  मंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन )  जी  श्रीमान ।

 एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  30  1974  तक  आयोग  की  अवधि  को  बढ़ाने  के

 लिए  मांग  की  गई  है  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 रुपय

 1  अध्यक्ष  48,086.  15

 2  सरकारी  वरिष्ट  aHret  ह  80,612.  95

 3  कनिष्ट  वकील  तथा  आयोग  के  कायें  के  अन्य  प्रयोजनों  के के  लिये  6,  06,514.  86

 लगभग  8.72  लाख  रूपये  |

 विनोबा  भावे  के  sara  पर  अशलील  फिल्मों  के  निर्माण  पर  रोक  लगाना

 5597.  श्री  समर  गह  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  आचार्य  विनोबा  भावे  ने  प्रधान  मंत्री  से  अश्लील  फिल्मों  के  निर्माण  पर  रॉक  लगान  की

 अपील  की  थी  जैसा  कि  ard  के  दूसरे  सप्ताह  से  समाचारपत्न ों  में  छपा

 क्या  ऐसी  फिल्मों  तथा  भद्दे  सिनेमा
 पोस्टरों

 से  छात्र  समुदाय  के  बीच  भारतीय  जीवन  के

 मूल्य  का
 गंभीर  gra  हो  रहा  है

 यदि  तो  समस्या  को  निपटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अब  तंक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ओर

 क्यो  अश्लील  फिल्मों के निर्माण के  निर्माण  को  रोकने  तथा  (a1)  दूदे  सिनेमा  पोस्टरों के  प्रदर्शन

 पर  प्रभावकारी  ढंग  से  रोक  लगान  के  लिए  राज्य  सरकार  से
 अनुरोध

 करने  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  नवीन

 कार्यवाही  की  गई  और  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  ?

 सूचना  और  प्रसारण
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  मंदिर  आचार्य  विनोबा  भावे  की

 wart  मंत्री  के  साथ  हुई  बैठक  के  दौरान  फिल्मों  में  अश्लीलता  का  उल्लेख  हुआ  था  ।

 तथा  सरकार  ऐसी  प्रवृत्तियों  के  संभाव्य  प्रभाव  के  बार  में  गम्भीर  रुख  अपनाती

 रही  जिसके  परिणामस्वरूप  चलचित्र  1952  के  अन्तरगत  कडा  सेंसर  हो  रहा  है  ।

 सेंसर  के  नियंत्रक
 प्रभाव के  सरकार  अच्छे  स्तर  उद्देश्यपूर्ण  फिल्मों

 कों

 प्रोत्साहन  देकर  ध्येय  प्राप्ति  का  प्रयत्न  भी  कर
 रही  है  ।  पोस्टरों  पर  नियन्त्रण  सम्बन्धी अ अधिकार

 राज्य
 सरकारों  और  नगरपालिका  रियों  में  निहित  है  ।  उनकों  भी  यह  सलाह  दी  गई  है  कि

 वे  उपयुक्त  कठोर  कदम  उठायें  ।

 पांचवीं  योजना  को  अंतिम  रुप  देने  के  कार्य  को  स्थगित  करना

 5598.  श्री  राम  भगत  पासवान

 श्री  जार०  पी०  उलगनस्वी

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  े  पांचवीं  योजना  को  अंतिम  रूप  देने  संबंधी  कार्य ia  स्थगित  करने  का  निर्णय
 किया  ओर
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 ह  हा  ह  ननवा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  ?

 योजना  लय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  और  देश  तथा  विदेश  दोनों  में

 तेल  संकट  तथा  मूल्यों  की  प्रवृत्तियों  को  ध्यान  में  रखते  योजना  अयोग  में  कुछ  अभ्यास  किए  जा  रहे

 ह  ताकि  इस  बात  का  निश्चय  किया  जा  सक  कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  प्रारूप  में  किसਂ  प्रकार  के

 योजन  करने  आवश्यक  है  |

 हैल्थ  स्क्वेड  के  सदस्यों  से  संबंधित  घटनाओं  को  जांच

 5599.  श्री  राम  भगत  पासवान :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कृप  करेंगे  कि  :/

 क्या  नई  दिल्‍ली  के  अतिरिक्त  मजिस्ट्रेट  जिसने  उन  घटनाओं  की  गत

 अक्तूबर  में  जांच  की  जिनमें  सेन्ट्रल  हैल्थ  cate  के  सदस्य  और  कुछ  पुलिस  अधिकारियों

 का  हाथ  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है

 यदि  तो  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 जिन  पुलिस  की  भर्त्सना  at  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 ह

 ing  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच ०  :  जी  ह  श्रीमान  ।

 एक  उपनिरीक्षक  सेंट्रल  फूड  wae  के  सदस्यों  के  साथ  अभद्र  व्यवहार  का  अपराधी

 पाया  गया  था  रिपोटे  के  अनुसार  उसने  और  एक  अतिरिकत  उप-निरीक्षक  ने  सेन्ट्रल  फूड

 स्क्वेड  के  एक  सदस्य  को  पुलिस  सेक्टर  नं०  9  में  अनुचित  रुप  से

 नज़र बन्द  रखा  ।  थाना  राम।क़ृष्णपुरम्‌  ने  भी  गलती  करने  वाले  अपने  अधीनस्थ

 अधिकारियों  को  बचाने  का  प्रयत्न  किया  |

 तीन  पुलिस  अधिकारियों  के  विरुद्ध  जांच  हो  रहीਂ  है  ।.

 आदिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  पांचवीं  योजना  सें  उप-पोसता  का  हासिल  किया  जाना

 5600.  श्री  गिरिधर  गो मांगों  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पांचवीं  योजना  में  देश  के  आदिवासी  लोगों  और  आदिवासी  क्षेत्रों  के  बहुमुखी  विकास

 के  लिए  उप-योजना  और  क्षेत्रीय  आवंटन  जैसी  नई  योजनाएं  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपनाई

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  अब  तक  केन्द्रीय  सरकार  को  उप-योजना

 और  क्षेत्रीय  आवंटन  संबंधी  प्रस्ताव  भेजें  अ

 पांचवीं  योजना  में  उप-योजना  और  क्षेत्रीय  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विभिन्न

 राज्यों  के  लिए  किये  गये  आवंटन  का  ब्यौरा  कया

 योजना  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  मोहन  अनुसूचित  जनजाति  और  आदिवासी

 क्षेत्रों
 को

 विकसित  करने  संबंधी  नीति  का  उल्लेख  पांचवीं  योजना  प्रारूप  के  अध्याय  13  में
 कियां

 गया  पांचवीं  योजना  का  प्रारुप  पहले  ही  पटल  पर  रखा  जा  चुका  योजना

 प्रारूप  में  बतलाया  गया  है  कि  अनुसूचित  जनजाति  और  आदिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  के  समेकित

 क्षेत्र  विकास  योजना  बनाई  जाएगी  तथा  जिन  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  भारी  संख्या

 से  केन्द्रित  वहां के  लिए  अलग  से  उप  योजनाएं  संबंधित  राज्य  के  अन्तर्गत  ही  तैयार

 की  जाएगी  ।  प्रत्येक
 जातिगत  क्षेत्र  की  जरूरतों  को  पुरा  करन के  लिए  विभिन्न  विकास  क्षेत्रों  स ेअधिक

 से  अधिक  धन  देने  का  सुनिश्चय  किया  जाएगा  बशर्तें  कि  भौगोलिक  व  प्रशासनिक  दृष्टि  से  ag  व्यवहार
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 att  इस  बात  का  भी  उल्लेख  है  कि  आदिवासी  क्षेत्रों  की  विकास  उप  योजनाओं  के  लिए  राज्य  संसाधनों

 की  कमी  केन्द्र  द्वारा  समुचित  वित्तीय  सहायता  देकर  पूरा  किया  जाएगा  |  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  जिन  क्षेत्रों  मे ंआदिवासी  लोग  अधिक

 संख्या
 में  वहां  के  लि  उप-योजनाएं  योजना

 आयोग  द्वारा  जारी  मार्गदर्शी  सिद्धांतो  के  अनसार  तेयार  करें  |

 अब  तक  केवल  तीन  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान ने  अपनी

 योजनाओं  भेजी  है  जिनकी  जांच  हो  रही  है  ।

 पांचवीं  योजना  में  विभिन्न  राज्यों  को  दिये  जाने  वाले  आवंटन  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  के  समे  कित
 विकास  में  राज्य  सरकारों  के  प्रयत्नों  को  पुरा  करने  के  लिए  विशेष  आवंटन  को  अभी  अंतिम  रूप  से  निर्धारित

 किया  जाना है  ।

 क  पिछड़े  क्षेत्रों  में  संचार  सुविधाएं

 5601.  श्री  गिरिधर  गो मांगों  क्या  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  रूप  में  पाये  गए  उन  जिलों  के  नाम  क्या  है  जहां
 संचार  सुविधाओं  का  अभाव  है  ;

 चौथी
 योजना  में  डाक  तथा  टेलीफोन  सुविधाएं  बढ़ाने

 के
 लिए  मंत्रालय  ने  क्या

 कदम  उठाए  है  और  पांचवीं  योजना  में  तत्सम्बन्धी  प्रस्ताव  क्या  औ

 संचार  की  दृष्टि  से  उन  क्षेत्रों  के  पिछड़  होने  के  ब्या  कारण  ह NS  और  उन्हें  दर

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठायें  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  (sito  शर  fag)

 डाक-सुविधाओं  क  लिये  दर  संचार  afar  के  लिये

 (1)  (i)

 asi  प

 बौध  खंडा मल  जिले  |  फूलबनी  और  सुंदरगढ़  जिले  |

 (11)  गंजाम  जिले  के  एजेंसी  इलाके  ।  (ii)  पुरी  जिले  में  fae  राजनगर  पुलिस
 थाना  ॥

 (ii)  पुरी  जिले  में  राजनगर  पुलिस  थाने
 का  इलाका  ।

 डाक  सेवाएं  —TF से  पिछड़े
 इलाकों  के  मामले  में  डाकघर  खोलने  की  शर्तें  सामान्य

 इलाकों  को
 तुलना में

 अधिक  उदार  चौथी
 योजना

 अवधि
 के  दौरान  इन  पिछड़  इलाकों

 401  नये
 शाखा

 डाकघर  खोले  गए  थे  ।  पांचवीं  योजना  अवधि  में  भी  ऐसे  इलाकों

 निर्धारित  शर्तें  पुरी  होने  पर  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 दूर  संचार
 सेवाएं  —fass  इलाकों  में  उठाकर  टेलीफोन  सुविधाओं  का

 विस्तार
 करने  की  दृष्टि  से  ये

 सुविधाएं
 देने  की  नीति  बना  गई  थी

 ।
 पांचवीं  योजना

 के  दौरान  पिछड़े  इलाकों  में  घाटे  के  आधार  पर  टेलिफोन
 विधाएं

 प्रदान  करने  के  प्रस्तावों  की

 जांच  की  जा  रही हैं  जिनके  शीघ्र  अन्तिम  रूप  द  दि  जाने  की  सम्भावना  हैं  ।
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 किसी  इलाके  में  संचार  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  का  प्रश्न  उस  इलाके  के

 सामान्य  विकास  से  जुड़ा  है
 ।  इसका  निर्धारण  बहां  की  औद्योगिक

 यातायात  सुविधाओं  आदि  की  दृष्टि  से  किया  जाता  है  ।  इस  कठिन  भौगोलिक

 बिखरी
 हुई  अपर्याप्त  यातायात  और  परिवहन  की  सुविधा  और  स्थापना  पर  भारी

 गत  एसे  इलकों  में  संचार-सुविधाओं  के
 पिछड़ेपन

 के  प्रमुख  कारण हैं  |

 इसलिए  एसे  इलाकों  में
 डाक्टर

 खोलने  और  दूर  संचार  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिये
 उदार  शर्तें  लागू  की  जाती  हैं

 उडीसा  में  वाय  तथा  जल  प्रदूषण  को  रोकना

 5602.  थी  गिरिधर  गो मांगों  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 राजागंगपुर  में  ate  कारखाने  के  कारण  वायु  प्रदूषण  gat  उड़ीसा में
 कागज़  मिल  के  कारण  जल  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  दवारा  अब  तक  क्यों  कार्य  वाही
 की  गई

 ५,
 इन  उद्योगों  की  स्थापना  के  समय  मंत्रालय  ्  इन  उद्योगों  के  साथ  कौन-कौन

 सी  शर्ते  तय  की  थीं  ;  और

 (77)  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  इन  उद्योगों  करार  की  शर्तें  कहां तक  पुरी  की

 आद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रोौद्योगिको  मंत्री  alo  सुब्रहमण्यम  )  स

 अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  वहू  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी

 जायगी  |

 अन्य-व्यवस्था  में  मुद्रास्फीति  की  प्रकृति  से  निपटने  के  लिये  अल्पकालिक  योजना

 5603.  थी  तरद्  कुमार  सिंधी

 श्री  जार०  पी०  उलगनम्वी

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि 3

 क्या  देश  की  HA-STATIT  में  मुद्रा  स्फीति  की  प्रवृत्ति  से  निपटाने  के  लिए  योजना

 आयोग ने ने  कोई  अल्पकालिक  योजना  बताई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  मुद्रास्फीति  के  नियंत्रण

 से  सम्बन्धितਂ  स्कीमों  पर  वित्  मंत्रालय  में  काम  होता  तथापि  योजना  भागों  से  भी

 सहायता
 तथा  सलाह  मांगी  जाती  है  वह  देता  है  ।  आयोगने  एसी  कोई

 स्कीम  अलग
 से  त ेतयार नहीं  की  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 पत्रों  के  पहुंचने  में  विलम्ब  के  बार  में  समीक्षा

 5604.  श्री  तरद्  कुमार  सांघी  by  ब् क्या  संचार bs  नव ेभ  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछले  एक  साल  पत्तों  के  प्रहुंचने  में  विलम्ब  होता  रहा  है
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 wy

 करने  के  fi  ee teal है  हुर  ह
 (3)

 यदि  gt,  तो  क्या  सरकार  ने  यह  पता  ey  की  समीक्षा

 की  हैं  कि  कम
 दुरी  (100  और

 अधिक  दूरी  (900  की  डाक  में

 कितना  विलम्ब  हो  रहा  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 लिय यदि  निष्कर्षों  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  और  स्थिति  में  सुधार  करने

 क्य  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव .  है
 न

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  से  इंडियन  एयर

 age  कार्पोरेशन  की  उड़ाने  और  डाक  गाड़ियां  रह  इंडियन  एयर  लाइंस  कार्पोरेशन
 की  way

 उड़ाने
 qq  इंडियन  एयर  लाइन्स  में  तालाबंदी  होंने  और  लोकों  कर्मचारियों  की

 हडताल  होने  जेसे  अनेक  अप रिहा यं  कारणों  से  डाक-व्यवस्था  अस्त  व्यस्त  हो  गई  जिससे  लम्बी

 दूरी  की  डाक  कुछ  अनियमित  और  देर  से  बांटी  जा  सकी
 ।

 लेकिन
 आमतौर

 से  सड़क

 वहन  जरिए  ढोई  जाने  वाली  कंम  दूरी  की  डाक-व्यवस्था  लगभग  पक्वत्व  बनी  रही  ।

 जब  कभी  दूरी  के  डाक-मार्गों  पर  कोई  व्यवधान  होता  तो  डाक  ढ़ोने  के  सभीਂ

 वैकल्पिक  साधनों  का  यथा  संभव  इस्तेमाल  कियां  जाता  कुछ  वैकल्पिक  साधन  — a
 ध

 इंडिया  की  ata  भारतीय  aq  सेवा  के  तौर  पर  किराये  पर  लिए  गए
 डकोटा  इंडियन  एयर  लाइन्स  कार्पोरेशन  की  स्केलेटन  जाम  एयरवेज  की

 भारतीय  सेना  की  करियर  विभागीय  मेल  मोटर  गाड़ियां  और  मौजद  टनों  में

 अतिरिक्त  माल  डिब्बे/वैन  आदि  ॥

 विशेष  डाक  प्राण  चालू  करने  और  ट्रैवलिंग  सेक्शन  को  पुनर्व्यवस्थित  करने  के  अलावा
 आपातकालीन

 स्थितियों
 का  मुकाबला  करने  के  लिए  लम्बी  अवधि  की  आपातिक  योजनायें

 भी तयार  की  जा  रही  एक  नियमित  प्रक्रिया  के  तौर  पर
 मंडल/सकिल

 स्तर के  अधिकारियों
 के  तारों  और  निरीक्षणों  के  अलावा  एक  केन्द्रीय  निरीक्षण  दल  भी  अक्सर  विभिन्‍न  स्थानों

 क  दौरा  करता  रहता  है  ताकि  वह  डाक  प्राण  संबंधी  खामियों  का  पता  लगा  और

 असाधारण  विलम्ब  के  मामलों  की  जांच  कर  मौके  पर  ही  उपचारात्मक  उपाय  सुझा  सके  ।

 अन्तर्राज्यीय  अतंतलन  दूर  करन  के  लिय  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  के  फारमले  में  परिवर्तन

 5605.  श्री  तरफ़  कुमार  सांघी  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  योजना  आयोग  का  फार्मूला  बढ़ते

 हुए  अन्तर्राज्यीय  असंतुलन  को  दूर  करने  में  असफल  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  फारमूले  में  परिवर्तन  करने  का  विचार  कर  रही
 |

 इस  सम्बन्ध  में  कब  तंक  निर्णय  किये  जाने  की  आशा है  और  मामले  पर  निर्णय

 होने  तक  भुगतान  किस  आधार  पर  किया  जायेगा  ?

 १  असमानता योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  मोहन  कुल
 विनियोजन  की  पूंजी  की  भौतिक  उत्पादन

 विकास  की  दर  भर  जनसंख्या  के  विस्तार  आदि  अनेक  घटकों  के  सम्बन्ध  पर

 आश्रित  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  असमानता  के  विद्यमानता  का

 केन्द्रीय  सहायता  के  आवंटन  से  सम्बन्ध  स्थापित  करना  सम्भव  नहीं  ।  केन्द्रीय  सहायता
 जिस-आर्थिक  विकास  के  उन  समस्त  प्रयत्नों  में  से  एक  है  जो  म  केवल  बजट  सम्बन्धी

 लेखा
 में

 पर्याप्त  वित्तीय  विभियोजन  ही  नहीं
 करते

 बल्कि  समुचित  कार्यनीति
 भी

 निर्धारित करते  ह  जिसके  कारण  कारगर  स्कीमें  तयार  होती  संस्थागत  संसाधन  जुटाये  जाते
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 नाजिया

 केन्द्रीय  विनियोजन  उपलब्ध  होता  समुचित  परियोजना  तैयार  की  जाती  है  और  उपयुक्त
 राजकोषीय  उपाय  अपनाकर  व  प्रोत्साहन  देकर  कार्यक्रमों  को  ठीक  प्रकार  से  कार्यान्वित

 किया  जाता  है  ।

 केद्रीय  सहायता  के  लिए  वस्तुपरक  सिद्धान्त  तय  करने  की  वांछनीयता  पर  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  प्रारूप  (1966-71)  पर  विचार-विमर्श  करतें  समय  अनेक  मुख्य  मंत्रियों  ने  बल  दिया  था  ।

 इसके  तीन  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  वितरण

 करने  में  अन्तर निहित  सिद्धान्तों  की  जांच  की  गई  तथा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय

 सहायता  के  आवंटन  का  बस्तुपूरक  सुत्र  1968  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  सामने

 प्रस्तुत  किया  गया  ।  इस  पर  1968  में  मुख्य  मंत्रियों  कीਂ  समिति  में  विचार  किया

 गया  और  उस  वस्तु बू रंक  मानदण्डों  को  सव  सम्मति  से  अंतिम  रूप  गया  चौथी

 पंचवर्षीय  योजना  (1969-74)  के  दौरान  केन्द्रीय  सहायता  के  क्रिया  का  आधार  बने  ।  ये

 निर्धारित  मानदण्ड  इस  प्रकार

 यह  स्वीकार  किया  गया  कि  कुल  केन्द्रीय  सहायता  में  से  एकमुश्त  aaa  निर्धारण

 करके  जम्मू  तथा  कश्मीर  और  नागालैंड  की  जरूरतों  को  पुरा  किया  यह  तदर्थ

 राशि  400  करोड़  रुपए  स्वीकार  की  गयी  ;  शेष  3100  करोड़  रुपय  बाकी  14

 राज्यों  में  निम्न  प्रकार  से  बांट  जाएं  ed

 (1)  जनसंख्या  के  आधार  पर  60

 (2)  जिन  राज्यों  की  प्रति  अय
 राष्ट्रीय

 औसत  से  कम  है  उनको  प्रतिव्यक्ति

 आय  के  अधार  पर  10

 (3)  प्रति  व्यक्ति  आय  पर  प्रयास  के  आधार  पर  10

 (4]  बड़ी  सिंचाई  तथा  बिजली  परियोजनाओं  को  जारी  tat  के  लिए  10  और

 (5)  राज्यों  की  विशेष  समस्याओं  का  विचार  करते  हुए  10  प्रतिशत  |

 जैसा  कि  उपर्युक्त  मानदण्ड  से  स्पष्ट  होता  है  कि  चौथीਂ  योजना  में  केन्द्रीय  सहायता

 आवंटन  से  संबंधित  qa  को  इस  रुप  में  तैयार  किया  गया  ay  कि  उससे  कम  विकसित

 राज्यों  को  कुछ  महत्व  प्राप्त  हो  ।  इस  प्रकार  अंतर-राज्यीय  विषमताओं  को  कम  करने  में

 निम्न  प्रकार  से  सहायता  मिली

 (1)  जम्मू  aa  मिजोरम  और  नागालैंड  के  लिए  किए  गए
 तथा

 Fagard  से  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  इन  राज्यों  में  प्रति  व्यक्ति  केन्द्रीय  सहायता

 अधिक  माता  में  उपलब्ध  हुई  हैं  ।

 निम्नलिखित  आंकड़ों  से  यह  स्पष्ट  हो  जाएगा  :--

 प्रतिव्यक्ति
 केन्द्रीय  सहायता

 रुपय

 असम  122

 जम्मू  व  कश्मीर  314

 मेघालय  368

 rae  678

 समस्त  राज्य  औसत  69
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 फका

 सशस्त्र  विद्रोही  मिलों  लोगों  द्वारा  ग्रामीणों  धनराशि  एकत्र  करना

 5606.  श्री  प्रबोध  चन्द्र

 थी  हुकुम  चन्द्र  कछवाय

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 —perer  र
 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  समाचार  की  ओर  दि  ala  Maa  ह्  कि  मिजोरम  में

 आतंक  फैलाने  वालि  लगभग  1000  सशस्त्र  विद्रोही  मिजो  सल srry  ने  aaa  ग्रामीणों  से  बड़ी

 मात्रा  में  धनराशि  एकत्र  की  ;  और

 यदि  तो
 सरकार

 ने  विद्रोहियों  की  ऐसी  निन्दनीय  गतिविधियों  को  रोकने

 के  लिये  क्या  कदम  उठाय  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राज्य  सरकार  की  उपलब्ध एफ०  एच०

 सूचना  के  अनुसार  लगभग
 400

 सशस्त्र
 विद्रोही

 मिजोरम  में  संक्रिय  है  ।  उनके  दल
 फरवरी

 1974  के  अन्त  तक  चालू  ay  में  ग्रामीणों  को  लूटने  और  उनसे  लगभग  1600  रुपयें  तक

 11  घटनाओं  में  अन्त ग्रस्त  थे  । धनराशि  खोलने  की

 मिजोरम  प्रशासन  ने
 प्रशासनिक

 केन्द्रों  को  सुदृढ़  किया  है  तथा  अतिरिक्त  पुलिस
 चौकियों  का  प्रबन्ध  किया  है  ।  ऐसी  ste  कानूनी  गतिविधियों  के  विरुद्ध  सुरक्षात्मक  उपाय

 किय  जा  रहै  है  तथा  लगातार  सकता  बरती  जा  रही  है  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  तथा  केंद्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  में  कर्मचारियों  के  स्थायी  पद

 5607.  शी  वसंत  साठ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि

 सचिवालय  अनुलिपिक  सेवा  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा

 कर्मचारियों  के  स्थायी  पदों  की  प्राधिकृत  संख्या  कितनी  हैं  ;

 इन  सेवाओं  में  कितन  पद  रिक्त  पड़े  हैँ  ;  और

 क्या  इन  सेवाओं  में  पदोन्नतियों  देने/पदों
 की  स्थायी  बनाये  जाने  का  काम  किसी

 मंत्रालय  में  रिक्त  स्थानों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  और  उस  मंत्रालय  के  बाहर  काम

 करने  वालों  की  उपेक्षा  करके  किया  जाता  है  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास

 तथा  सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी ॥

 केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक
 सेवा

 को

 1962  में
 विकद्रीकृत  किया

 गया  था  ।  तभी  से
 स्थायीकरण

 वर्गवार

 किए  जाते  किन्तु  शर्त  यह  है  कि  पदोन्नतियों  को  वरिष्ठता  की  रेंज  के  जेसा  कि

 कार्मिक  आर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  दवारा  समस्त  सचिवालय  के  आधार  पर  इस  प्रयोजन

 के  लिए  निर्धारित  किया  गया  नियमित  किया  at  सके  ।

 कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  आशय-पत्रों  की  क्रियान्वयन  को  स्थगित  करता

 5608.  श्री  पी०  नरसिम्हा  हड्डी  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंग  कि

 क्या  विदेशी  मुद्रा  संबंधी  प्रतिबन्ध  तथा  फीड स्टाक  और  कच्चे  माल  की  अत्यधिक

 आयात  लागत  के  कारण  एसी  कुछ  औद्योगिक
 परियोजनाओं  को

 आर्थ
 गीत  या  बन्द  किया

 लिए  आशय  पत्र  या  लाइसेंस  जारी  किए  गए जा  रहा  हैं  जिनके  कि  हे  ;
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  त्थूय च्  क्या  हँ  ;  और

 क्या  पिछड़े  जिलों  की  प्रस्तावित  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ?

 औद्योगिक  विकास  तय  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०

 और  सरकार  को  इसकी  जानकारी  नहीं  है  ।

 वर्तमान  आयात  नीति  में  पिछड़े  क्षत्नो  में  स्थापित  किय  जाने  वाले  लघु  एककों
 से  कच्चे  माल  और  सूरजो  का  आयात  करने  के  लिए  प्राप्त  आवदनों  पर

 पूर्वक  विचार  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 समाचारपत्रों  में  सिनेमा  विज्ञापनों  के  बार  में  स्थान  नियंत्रण  की  घोषणा  का  प्रचार  पर  आश्रित

 रहन  वाले  लोगों  पर  प्रभाव

 5609.  श्री  सी०  Fo  जाफर  शरीक  :  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  समाचार  पत्तों  में  सिनेमा  विज्ञापनों  के  बारे  में  स्थान-नियंत्रण  की  घोषणा

 करने  के  बाद  फिल्म-प्रचार  पर  आश्रित  बहुत  से  लोगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  और

 यदिਂ  at,  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  मसें  उपਂ  मंत्री  धर्मचीर  :  और

 जबकि  सरकार  समाचारपत्रों  में  विज्ञापनों  की  तुलना  में  पाठ्य '  सामग्री  के  अच्छे  अनुपात का
 स्वागत  किसी  भी  श्रेणी  के  विज्ञापनों  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 वर्ष  1974-75  के  लिये  परिव्यय  में  वृद्धि

 अ 5610.  श्री  पी०  TTT

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  आयोग  ने  पांचवीं  योजना  के  पहले  वर्ष  के  लिए  परिव्यय  में  वृद्धि
 की

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  की  गई  है  र  यह  वृद्धि  किन  किन  क्षेत्रों  के  लिए
 की  गई  और

 क्या  इस  वृद्धि  से  सभो  राज्यों  को  सिंचाई  परियोजनाओं  और  कृषि  परियोजनाओं

 सम्बन्धों  निर्माण  कार्यों  को  तीव्र  गति  से  करने  में  सहायता  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  और  वार्षिक

 a योजना  1974-75  के  लिए  4833.68.  करोड़  रुपय  की  व्यवस्था  गई  है वध
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 1973-74 में  4271.03  करोड़  रुपय  को  व्यवस्था  थी  ।  नीचे  दिए  गए  क्षेत्रों के  लिए  उच्च  परि«

 व्यय  की  व्यवस्था की  गई  है

 रुपय े)

 1973-74  1974-75

 —_—

 सिचाई  और  बिजली  क  954.58  1150.  82

 उद्योग  और  खनन  ्  806.70  1162.09

 695.35 परिवहन  और  संचार  1  026  61

 पर  1973-74  के  बारे  में  दिए  गये  राज्यवार  परिव्ययों  से  स्पष्ट है
 fe  1974-75  को  योजना  में  बिजली  और

 कृषि
 कार्यक्रमों  को  उच्च  प्राथमिकता

 प्रदान  की  गई  है  ।  [awaray  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०
 6614/74]  वार्षिक

 योजना  1974-75  की  जिसमें  इन  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  fear  गया  है  की  संसद  के  चालू
 सत्र  के  दौरान  GAT  पटल  पर  रखने  का  प्रस्ताव  हैं  ।

 कोस्ट  पपर  मिल  दवारा  अखबारी  कागज  के  संयंत्र  की  स्थापना

 5611.  पी०  गंगा  :

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 करेंगे  कि क्या  औद्योगिक  विकास  ga  बताने  की  कृपा

 ने
 _

 क्या  वेस्ट  कोस्ट  पेपर  मिल्स  के
 निदेशक

 ब  अखबारी  कागज़  का  संयंत्र  स्थापित

 करने  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  क्या  ये  प्रस्ताव  सरकार  के  पास दो  ag से  अधिक  समय  से  निर्णयाधीन

 पड़े  और

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  a  राज्य  मंत्री  एस०  बी०  :  से

 म०  ate  कोस्टਂ  पेपर  मिल्स  ने  1973  के  अन्त  में  विभिन्न  प्रकार  x  60,000
 मी ०  za  प्रति  ज  कागज  को  उत्पादन

 करने
 के  लिए  उन्हें  मंजूर  किए  गए  आशय  पत्र  में

 संशोधन  करने  के  लिए  सरकार  को  AST  भेजा  था  ताकि  वे  प्रतिवर्ष  30,000  मी०
 टन

 अखबारी  कागज  TA  30,000  मी ०  टन
 छपाई  लिखाई

 आदि  का  कागज  प्रतिशत  बना
 सकें

 ।

 पूंजीगत  माल  के  आयात  के  लिए  आशंय-पत्रों  में  संशोधन  करने  के  लिए  पार्टी  द्वारा  प्रेषित  आवे

 दिनों  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 दिल्ली  में  संघ  मारने  वाले  एक  गिरोह  का  पता  लगाया  जाना

 5612.  श्री  पी०  गंगा  चक

 श्री  श्रीकिशन  मोदी

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1974  में  दिल्‍ली  के  वजीरपुर  में  सेंध  मारने  वाले  एक  बड़े  गिरोह

 का  पता  लगाया  गया
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 यदि  हां  तो  क्या  कुछ  व्यक्तियों  ay  गिरफ्तार  गया  ae

 क्या  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  से  कुछ  वस्तुएं  बरामद  की  गई  थीं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच ०  तथा  जी  नहीं

 ।  फिर  भी  1974  में  जो  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  थे  जिन्होंने  वजीरपुर
 के  पास  शान्ति नगर  car  शास्त्रीनगर  की  कालोनियों  में  अनेक  चोरियां  की  थीं  ।

 उनसे  लगभग  आठ  हजार  रुपये  के  मूल्य  का  चुराया  हुआ  जिसमें  ट्रांजिस्टर र

 किया  गया  था  ।

 सोने  तथा  are  के  थ  को  इत्यादि  बरामद

 स्वतंत्रता
 सेनानियों

 के  झूठे  दावे

 5613.  श्री  एम०  राम  गोपाल  हड्डी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  मिली  है  कि  कुछ  स्वतंत्रता  सेनानियों

 के  झूठे  दावे  स्वीकार  किये  गये  थे  और  ताम्र  पत्र  वितरित  किये  गये  थे  ;  और

 यदि  तो  स्वतंत्रता  सेनानियों को  पंचान  दिये  जाने  से  पुन  दावों  का  सत्यापन

 न  किय  जाने  के  क्या  कारण  =  ?

 सरकार  के  ध्यान  में गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन

 ऐसे  मामले  आए  हैँ  जिनमें  ताम्रपत्र  उन  व्यक्तियों  को
 प्रदान  हैँ  जो  और  ate  करने

 पर  उसके  लिए  पात्र  नहीं  पाए  गय  थे  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  की  पेशन  योजना  में  कुछ  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गये  हैं ।
 योजना  का  प्रचार  व्यापक  रूप  से  किया  गया  था  और  इसके  परिणामस्वरूप  हजारों  आवेदन

 पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ।  इन  मामलों  में  संबंधित  राज्य  सरकारों  तथा  संघ राज्य  क्षेत्र

 प्रशासनों  से  सत्यापन  रिपोर्ट  प्राप्त  होनें  पर  ही  पदाते  स्वीकृत  की  जानी  किन्तु  इस  प्रणाली

 से  बहुत  विलम्ब  होना  था  |  अतः  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  उन  मामलों  में  जहां  आव  सकीं

 दवारा  प्रस्तुत  किए  गए  लिखित  प्रमाणों  दुबारा  निर्धारित  मानदण्ड  स्पष्टतः  पुरे  किए  गये  है

 उके  आधार  पर  अस्थाई  रुप  से  सीधे  पेंशन  स्वीकृत  कर  दी  जाये  ।  बाद  में  राज्य  सरकार

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  प्रशासनों  से  सत्यापन  रिपोर्ट  ऐसी  रिपोर्ट  पर  भी  पेशन

 स्वीकृत  की  गई  थी  i  किन्तु  समय  पर  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  विरु दूध  व्यक्तिगत

 ad  cea  होती  रही  कि  उन्होंने  गलत  अथवा  झूठी  सुचना  के  आधार  पर  पेंशन  प्राप्त  की

 है  ।  इन  शिकायतों  की  मूल  रिकार्ड  के  संदर्भ  में  जांच  की  गई  ।  संदिग्ध  मामलों  में  आग

 जाँच  हो  रही  हैं  और  उन  मामलों  में  जहां  यह  अनुमान  लगाने  के  लिए  काफी  गुंजाइश  हैं

 कि  पूर्व  प्रस्तुत  सुचना  सही  नहीं  जांच  पूरी  होने  तक  पेंशन  बन्द  कर  दी  गई
 है

 थोरियम  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 5614.  ला०  कर्मी  fag  :  क्यो  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  थोरियम  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करने  के  लिए  कोई  परीक्षण  किए  है  ;  और

 यदि  तो  अब  तक  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 प्रधान  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  ग  इंदिरा

 हां  ।
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 नैसगिक  थोरियम  में
 किसी

 भी  विखण्डन शील  पदार्थ  के  विद्यमान  न  रहने  के  ae

 यम  का  उपयोग  परमाणु  बिजली पैदा  करने  के  लिए  केवल  तभी  किया  जा  सकता  है  जब  इसे  किसी

 माणु  रिऐक्टर  की  सहायता  से  विखण्डनशील  पदार्थ  यूरेनियम  233  में  बदल  fear  जायें  ।  यूरेनियम को
 जब  फास्ट  ब्रीडर  रिएक्टर  में  आवरण-सामग्री  के  रूप  में  प्रयुक्त  किया  जाता  है  तब  यह  यूरेनियम  233

 में  बदल  जाता  जिसे  कि  बिजली  पैदा  करने  के  लिए  विखण्डन शील  सामग्री  के  रूप  में  प्रयुक्त  किया  जा

 सकता  है  ।
 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने  फास्ट  निडर  रिएक्टरों

 का
 विकास  करने  की  दिशा  में  काम  शुरू

 कर

 दिया  है  |  कलप वक कम  स्थित  रिएक्टर  अनुसंधान  केन्द्र  में  निर्माणाधीन  40  मैगावाट  शक्ति  के  फास्ट  ब्रीडर

 टेस्ट  रिएक्टर
 को

 थोरियम  का  उपयोग  बड़ें  पैमाने  पर  करने  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  तकनीकों
 का

 विकास
 करने  के  काम  में  लाया  जायेगा  ।

 न्रिपरो  राजय  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे ंभूमिगत  मिजो  लोगों  दवारा  छाप  मारता

 5615.  श्री  राम  सहाय  पॉड  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कर्घा  करेंगे  कि

 क्या  त्रिपुरा  राज्य  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  बंगलादेश  के  सीमापार  क्षेत्र  से  भूमिगत  मिजो  लोग
 बार-बार  घात  लगाकर  हमले  करते  रहे  हं  और

 यदि  तो  ऐसे  हमलों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  )  बंगला  देश  के  सीमापार  क्षत्र  से

 भूमिगत  मिजो  लोगों  द्वारा  त्रिपुरा
 में  1973  में  घात  लगाकर  हमला  करने  की  10  घटनायें तथा  1974

 में बूँ अब  तक
 1  घटना  हुई  हैं  ।

 सुरक्षा  बलों  ने  भूमिगत  मिजो  लोगों  की  ऐसी  अवैध  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये  अपनी

 गश्त  तथा  उन्हं  समाप्त  करने  की  कार्रवाई  बढ़ा  दी  है  ।  एक  मुठभेड़  में  दो  भूमिगत  विद्रोही  मारे  गये  थे  |

 उठी  जानकारी  ७, १ बन  वाले  स्वतंत्रता  सेनानी

 5616.  श्री  रामावतार  दारदिक :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एसे  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  नाम  और  पते  क्या  हैं  जिनकी पेंशन
 इस

 आधार  पर  बन्द  कर  दी

 गई  है  कि  उन्होंने  अपने  आवेदन  पत्र  भेजते  समय  झूठी  जानकारी

 पेंशन  प्राप्त  करने  वाले  उन  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  नाम  और

 प

 पतें  कया  हैं  जिनके  खिलाफ
 ऐसी शिकायतों  की  अभी  जांच  की  जा  रही  है  कि  उन्होंने  झूठी  जानकारी  दी  थी  ;  और

 उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  व्यक्तियों  के  खिलाफ  सरकार  ने  क्या  दंडात्मक  या  अन्य

 प्रकार  की  कार्यवाही  की  है  या  करने  के  बारे  में  निर्णय  किया  है  ।

 गह मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  तथा
 उन

 स्वतंत्रता
 नियों  के  विरुद्ध  जिन्हें

 dere  दी  ,  समय  समय  पर  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  कि  उन्होंने  गल्त

 अथवा  झूठी  चना  भेज  कर  पेंशन  प्राप्त  की  है  ।  इन  शिकायतों  की  मूल  अभिलेखों  के  संदर्भ  में  जांच  की

 जाती  है
 और  संदिग्ध

 मामलों  में  राज्य  सरकारों  को  रिपोर्ट  के  लिये  लिखा  जाता  है  ।  इस  समय  129  मामलों
 में  राज्य  सरकारों  से  पत्र-व्यवहार  चल  रहा  है

 ।  उन  मामलों  में
 जहाँ

 पक्की  धारणा  हो  जाती  है  कि
 पता  सेनानी पेंशन  का  हकदार  नहीं  जांच  पड़ताल  होने  तक  पेंशन  स्थगित  करने  के  लिय  कार्यवाही

 ग  जाती है  ।  उपरोक्त  129  मामलों में  से  92  मामलों  में  पेंशन  स्थगित  की  गई  है  ।  इन  सभी  व्यक्तियों

 के  नाम  तथा  पते  देना  संभव  नहीं  है  ।

 (7)  यदि  जांच  पुरी  होने
 पर  यह  पाया  जाता  है  कि  पेंशन  गलत  स्वीकृत

 की  गई  तो
 उसे  we

 कर
 दिया

 जायगा
 और

 वसूली  इत्यादि  से  संबंधित  आगे  कीਂ  कार्यवाही  प्रत्येक  मामले  में  गुणदोष  के  आधार
 पर  की  जायगी
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 पूंजीगत  बातें  का  ददा  में  निर्माण

 5617.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  देश  में  ही  पूंजीगत  वस्तुओं  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ;  और

 }  यदि  तो  उसकी  रूपरेखा क्या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०
 जी

 हो

 1973  में  आयात  हेतु  स्वीकृत  किए  गए  पूंजीगत  माल  के  आधार  पर  तकनीकी  विकास के

 महानिदेशालय  ने  उस  पूंजीगत  माल  की  एक  सूची  बनाई
 जो

 देश  में  नहीं  बनाये  जाते  हैं
 या

 जिनकी  निकट
 भविष्य  में  देश  में  ही  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  नहीं  है  और  उसे  इण्डियन  एक्सपोर्ट  सर्विस  बुलेटिन  भाग

 18  सं०  7  दिनांक  16-2-1974  में  विज्ञापित किया  ।  विज्ञापन  निम्नलिखित  दो  उद्देश्यों  से  जारी  किया

 गया  था

 विकास  और  आयात  प्रतिस्थापन  के  एक  भाग  के  रूप  में  सुची  में  दी  गई  किन्ही  भी  वस्तुओं
 का  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  पर  देशी  निर्माताओं  को  विचार  करने  का  अवसर

 जो  मशीनें  देश  में  नहीं  बनाई  जाती  उनके  संबंध  में  विज्ञापन  प्रक्रिया  की  आवश्यकता  को
 समाप्त  करना  ।

 देश  के  निर्माताओं  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  सुची  पर  विचार  करें
 और

 विज्ञापन
 जरी

 होने
 की  तिथि  से  30  दिन  के  अन्दर  तकनीकी

 विकास
 के  महानिदेशालय  को  सुचित करें  कि  क्या  किन्हीं  भी

 पित  वस्तुओं  की  उत्पादन  क्षमताएं  उपलब्ध हैं  अथवा  क्या  30  1974  तक  उनका  देश  में  उत्पादन

 स्थापित  किया  जा  सकता  है  ।  निर्माताओं  के  दावों  की  पुष्टि  के  लिए  लिखित  साक्ष्य  दी  जाती  थी  ।  प्राप्त

 जानकारी  के  आधार  पर  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  ने  1973  में  आयात  के  लिए  स्वीकृत  मशीनों

 के  निर्माण हेतु  1974  के  अन्त  तक  देशी  क्षमताओं  का  निर्धारण  किया  है  और  1974-75 में  आयात

 की  अनुमति  दिए  जाने  के  लिए  पूंजीगत  माल  कीਂ  एक  सुची  तैयार  की  है  |

 पटना  स्थित  डाक-तार  विभाग  के  औषधालय  के  लिये  एम्बलन्स  की  व्यवस्था  करना

 5618.  श्री  रामावतार  शास्त्री  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  जिला  प्रबंधक  पटना  के  कार्यालय  में  अभी  हाल  में  एक  नई  स्टाफ  कर

 लब्ध  ay  गई  @)

 क्या  डाक-तार  विभाग  पटना  में  किसी  एम्बुलेंस  की  व्यवस्था  की  गई  और

 यदि  तो  क्या  मजदूर  संघों  की  लम्ब  समय  से  चली  आ  रही  मांग को  मानते

 तार  विभाग  औषधालय  में  अत्यावश्यक  एम्बुलेंस  की  व्यवस्था  करने  का  सरकार  का  विचार  है

 संचार  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  शेर  fag)  ४  जी  हां  ।

 जी  नहीं  |

 aaa
 )  किसी  भी  डाक-तार  चिकित्सालय  में  एम्बुलेंस  की  मंजूरी  नहीं  दीਂ  गई  है

 ।
 डाक-तार

 लगों  में  एम्बुलेंस  गाड़ी  की  व्यवस्था  करना  एक  आम  मसला  है  और  इसमें  निहित
 3
 आर्थिक

 को  देखते  यह  मांग  पुरी  कर  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।  फिर  मरीजों  को  लाने-ले जाने  के  लिए

 trade
 बच  की

 प्रतिभूति  करने  की  ato  एस०  नियमों में  व्यवस्था  है
 ।
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 डाक-तार  विभाग  औववालपों  a  विभागीय  जलपान  qat  के  कर्मचारियों  को  डाक्टरों  इलाज  की

 सविता

 5619.  AY  रामावतार  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 के

 नवीनतम  आदेशों  के  अनुसर  विभागीय  जलपान-गृहों  के  विभिन्‍न  श्रेणियों

 के  क्मेंचारियों  को  अपना  वेतन  सरकार  के  राजकोष  से  मिलता

 क्या  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  को  देय वेतन  की  दर  बहुत  कम  हैं  और  कुछ  मामलों  में

 वेतन  की  दर  न्यूनतम  मंजूरी  अधिनियम  के  अधीन  स्वीकृत  दरों  से  भी  कम  है  ;  और

 क्या  देश  के  डाक-तार  विभाग  के  औषधालयों  के  जलपान  गृहों  के  कर्मचारियों के  डाक्टरी

 इलाज  के  लिए  आदेश  जारी  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 संचार मंत्रालय में  राज्यमंत्री  शेर  ४
 और  (a7) ist tat जी  नहीं  ।  विभागीय

 कैंटीन  सरकार

 का  अंग  नहीं  है  ।  इसमें  काम  करने  वाले  लोग  कैंटीन  प्रबंध  समिति  के  कर्मचारी है  ।  सरकार  कैंटीन  के

 स्थापना  खर्चे  के  लिए  आर्थिक  सहायता  देती  हैं  ।

 विभिन्‍न  श्रेणी  के  कर्मचारियों  का  वेतनमान  वही  हैं  जो  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग

 ने  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  में  निर्धारित  दरों  और  कठिन  कर्मचारियों  को  दी  गई  दूसरी  सुविधाओं  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित  किया  हैं  ।

 साहा  इन्स्टीट्यूट  आफ  दि  न्यूक्लियर  कलकत्ता  के  बार  में  समीक्षा  समिति  का  प्रतिवेदन

 5620.  श्री  सरोज  मुखर्जी :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 +)  क्या  साहा  इन्सट्टिंयट  आफ  दि  न्यूक्लियर  कलकत्ता  के  मामलों  की  जांच  करने

 के  लिए  एक  समीक्षा  समिति  गठित  की  गई  थी  ;

 क्या  इस  समीक्षा  समिति  ने  1973  को  उस  इन्सट्टियंट  का  दौरा  किया

 उसके  बाद  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  को  अपना  प्रतिवेदन  दिया  था

 यदि  तो  उक्त  प्रतिवेदन  की  मुख्य  बातें  क्या  हूं  ;  और

 (7)  क्या  ag  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रयास  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा
 अंतरीक्ष  मंत्री  (attaatt  इंदिरा

 साहा  इंस्टीट्यूट  आफ  न्यूक्लीयर  feafaree,  कलकत्ता  के  वर्तमान  कार्यक्रम  तथा  पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  की  अवधि  में  इसके  दुबारा  किये  जाने  वाले  कार्यों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 दुबारा
 एक

 समिति  गठित
 की

 गई  है
 ।

 इस  समीक्षा  समिति ने  1973 में  साहा  इंस्टीट्यूट  का  दौरा  किया  था  ।

 समिति  ने  अभी  अपने  प्रतिवेदन  को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बम्बई  में  भाषायी  अल्पसंख्यकों  पर  आक्रमण  के  मामले

 5621.  श्री  व्यालार  रवि

 श्री  कठ  पी०  उन्नीकृष्णन

 क्या  गुह  मंत्री  यट  बताने  की  दर्पा  रेंगे कि

 गत
 तीन

 वर्षों  वर्षवार
 भाषायी  अल्पसंख्यकों  पर  आक्रमण  के  कुल  कितने  मामले  बम्बई

 शहर  में  दर्ज  किए  गए  ;
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 इनमें  से  कितने  मामलों  में  सजा
 दी

 गई  ;  और

 इन  मामलों  में  कुल  कितने  अभियुक्त  थे  और
 इनमें

 से  शिव  सैनिक  कितने  हैं  ?

 गृह
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  स  तथ्य  मालूम  किये  जा

 रहे हैं  ।

 बम्बई  में  कमरा  रियों  को  खाली  फ्लैटों  का  आबंटन

 5622.  श्री  व्यालार  रवि  :

 श्री  Fo  पी०  उन्नीकृष्णन :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  के  निकट  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  में
 रिहायशी  मकानों

 में  से  सर्वसुविधा  युक्त

 कुछ  फ्लैट  वर्ष  1973  से  खाली  पड़े  हैं  ;

 यदि  तो  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  कर्मचारियों  को  इन  फ्लैटों  का  आबंटन  न  करने  के  क्या

 कारण  हैं  ;  और

 इन  को  खाली  रखने  से  सरकार  को  कुल  कितनी  हानि  उठानी  पड़ी  है  तथा  इन  फ्लैटों

 को  आबंटित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 प्रधान  AA,  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इंदिरा
 *

 तथा  नहीं  ।  कुछ  समय  पहले  दो  फ्लैट  खाली  थे  किन्तु  अब  उनमें  भी  विभाग  के  कर्मचारी
 आ  गए  हू

 किसी  भी  फ्लैट  के  खाली  होने  तथा  किर  उसका  आबंटन  होने  और  उसके  भरने  के  बीच  फु
 न  कुछ  समय  हमेशा  लगता  ही  है  ।  जिन  कर्मचारियों  को  ऐसे  फ्लैट  आबंटित  किया  जा  सकते  हैं
 उनके  औसत  वेतन  के  हिसाब  सें  इन  फ्लैटों  कें  खाली  रहने  के  कारण  सरकार  को  लगभग  500  रुपये  की

 कम  आय  हुई  है  ।

 People  living  on  Poverty-Line

 5623.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  State-wise  number  of  persons  living  on  poverty  line  in  the  country  and
 their  daily  average  income  in  1966  and  at  present,  separately;  and

 (b)  the  remedial  measures  taken  or  being  taken  in  this  regard  and  the  results
 achieved  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  :  (a)  A
 statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House  indicating  the  State-wise  number  of
 persons  living  below  poverty  line  in  the  country  in  1964-65.  Information  in  regard
 to  their  daily  average  income  in  1964-65,  in  1966  and  at  present  is  not  available.

 (b)  The  steps  taken  in  recent  years  to  raise  the  standard  of  living  of  the  poor
 people  include  :  (i)  stepping  up  of  Plan  outlay  from  year  to  year;  Gi)  emphasis  on
 development  of  agriculture,  village  and  small  industries  and  activities  like  animal
 husbandry,  dairying,  fisheries,  etc.  10.  benefit  the  poorer  sections  of  the

 community;
 (iii)  adoption  of  special  programmes  for  small  and  marginal  farmers,  farmers  in  dry
 areas  and  landless  labour  to  enable  them  to  participate  in  agricultural  devel  opment
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 and  share  its  benefits;  (iv)  land  reforms;  (v)  introduction  of  a  crash  programme
 for  rural  employment;  (vi)  launching  of  the  Drought  Prone  Areas  Programme;  (vii)
 adoption  of  an  extensive  programme  of  social  services  and  welfare  and  schemes  for
 the  development  of  backward  areas;  (viii)  introduction  of  schemes  for  providing
 employment  to  the  educated  unemployed;  and  (ix)  strengthening  and  enlargement
 of  the  public  procurement  and  distribution  system.

 It  is  not  possible  to  indicate  precisely  the  results  achieved  so  far.  The  Draft
 Fifth  Plan  indicates  further  measures  proposed  to  be  adopted  to  increase  the  level
 of  consumption  of  the  lowest  30  per  cent  of  the  population.

 STATEMENT

 Statewise  Population  below  Poverty  line  (1964-65)

 (Number  in  thousand)

 Sl.  No.  States  Rural
 Urban

 Andhra  Pradesh  15,331  3,976

 Assam  2,206  535

 Bihar  19,609  2,533

 7,261 Gujarat  3,701

 Haryana  1,474  719

 Jammu  &  Kashmir  8,255  393

 Kerala  9,498  1,889

 Madhya  Pradesh  13,953  2,857

 Madras  13,229  5,395

 10  Maharashtra  14,422  5,552

 11  Mysore  9,642  3,065

 12  Orissa  10,977  736

 13  2,154.  1,272 Punjab

 14  Rajasthan  6,156  1,890

 15  Uttar  Pradesh  28,820  6,572

 16  West  Bengal  14,446  3,877

 17  Union  Territories  870 2,360

 18  All  India  179,793  45,832

 आकाशवाणी  में  कॉन्ट्रैक्ट  के  पर  प्रोड्यूसरों  के  पद  बनाने  के  लिये  मानदंड

 कि  श्री  मुहम्मद  जमीलुरंहमान  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आकाशवाणी  में  कॉन्ट्रैक्ट  के  आधार  पर  प्रोड्यूसरों  के  पद  बनाने  के  लिए  क्या  मानदंड  अपਂ

 नाया  गया  है  ;
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 क्या  प्रोड्यूसरों  के  पदों  के  लिए  विहित  शैक्षिक  और  व्यवसायिक  wears  प्रोग्राम

 जिनकी  नियुक्ति  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  होती  के  लिए  विहित  secret से  कम

 है  हालांकि  दोनों  पदों  के  वेतन-मान  एक  जैसे  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ओमवीर  fag) :  )  अन्य  सभीਂ  श्रेणियों  के

 स्टाफ  आर्टिस्टों  की
 प्रोड्यूसरों  के  पद  सिविल  पदों  के  रूप  में  औपचारिक  रूप  से  नहीं  बनाये  जाते

 ।

 आकाशवाणी  की  विभिनन  यूनिटों  में  प्रोड्यूसरों  को  लगाने  की  आवश्यकता  का  मूल्यांकन  कार्यक्रम ही

 श्यकताओं  के  समय  समय  पर  किया  जाता  है  और  तदनुसार  व्यक्तियों  को  भर्ती  करने के  लिये

 कदम  उठाये जाते  हूँ  ।

 क्योंकि  इस  समय  दोनों  श्रेणियां  अलग  अतएव  प्रत्येक  के  लिये  निर्धारित अह  ओं  कीਂ

 ठीक  ठीक  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 में  र्थ कान्टेक्टਂ  पर  काम  करने  वाले  प्रोड्यूसरों  तथा  नियमित  प्रोग्राम  एग्जीक्यूटिव ों के
 कार्यों  में  समानता

 5625.  मुहम्मद  जमीलु्रंहमान :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे कि

 क्या  कॉन्ट्रैक्ट  पर  काम  करने  वाले
 तथा  एग्जीक्यूटिवਂ

 के  रूप  में  काम

 करने  वाले  नियमित  सरकारी  कर्मचारी  आकाशवाणी में  एक  जैसा  काम  करते है

 यदि  at  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  कई  विशेषज्ञ  समितियों  ने  इन  सवर्णों  के  विलय  की  सिफारिश  की  है  ;  और

 यदि  at,  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  घर्मवौर  तथा  कार्यक्रम

 एग्जीक्यू  टीमों  का  काम  मुख्यतया  कार्य
 क्रम  कार्यक्रम  रचना  और  कार्यक्रम  प्रबंध  है  |

 वाणी  के
 कुछ  केन्द्रों  में  ये

 आहरण
 और

 वितरण  अधिकारी  भी  होत ेहैं  और  कुछ  प्रशासनिक  काय

 भी  करते  gt  प्रोड्यूसरों  का  मुख्य  काम  कार्यक्रम  तेयार  करना  है  और
 वे  आकाशवाणी  की  विभिन्न

 यूनिटों
 म  कार्यक्रमों  की  वास्तविक

 आवश्यकताओं
 के  अनुसार  लगाए  जात ेहैं  ।  इस  प्रकार  दोनों  श्रेणियों  के

 चोरियों  का  काम  वास्तव  में  एक  जैसा  नहीं  बल्कि  भिन्न  है  ।

 तथा
 चन्दा  समिति  और  मसानी  समिति ने  बुनियादी  रूप  से  इन  दोनों  संवर्गों  के  विलय

 और  भविष्य  मे  एकीकृत  आधार
 पर  भर्ती  तथा  छान  प्रक्रिया  के  पश्चात  प्रोग्राम  एग्जीक्यूटिव ों  और  प्रोडयूसर

 सरों  के  वर्तमान  दोनों  संवर्गों  में  से  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की  सिफारिश  की  थी  ।  मामला  अभी  सरकार

 के  विचारधीन  हैं  ।

 दर्शन  केंद्रों  के  लिये  भर्ती  का  तनया  ढंग

 5626.  श्री  मुहम्मद  जमीलु्रंहमान  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क

 क्या  सरकार  के  ध्वनि  प्रसारण  विभाग  को  अलग  करने  के  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  दूरदर्शन
 केन्द्रों  के  लिए  भर्ती  का  नया  लग  बनाया  जा  रहा  है  ;
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 (a)  यदि  तो  क्या  इसका  नया  स्वरूप  सरकारी  विभाग  के  रूप  में  होंगा  अथवा  स्वतंत्र

 करण  के  रूप  में  ;  और

 क्या  भर्ती  का  नया  ढांचा  बनाने  का  उद्देश्य  क्यारियों  के  चयन  को  संघ  क  सेवा  आयोग

 के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  रखने  के  लिए  ही  हैं  ?

 सूचना
 और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मवीर  मामला  विचाराधीन

 हैं  ।

 जेसा  कि  पता  है  सरकार  ने  रेडियो  तथा  टेलीविजन  के  लिये  निगम  बनाने  के  सुझावों  को

 स्वीकार  न  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आकादावाणी  काम  करने  वाले  58  वर्ष  की  आयु  से  अधिक्  अवधि  तक  बढ़ाई  गई  सेवा  वाले  प्रोग्राम

 अधिकारियों  की  संख्या

 क
 5627.

 श्री  मुहम्मद  जमीलुरंहमान  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  आकाशवाणी  में  अनेक  प्रोग्राम  अधिकारियों  की  सेवावधि  58  वर्ष  की  आयु  से  आगे  बढ़ाएँ

 गई  है  और

 यदि  तो  ऐसे  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  सेवावधि  बढ़ाये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  कितनी

 सेवावधि  बढाई  गई  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  fag):  तथा  1973  से

 आकाशवाणी  के  निम्नलिखित  कार्यक्रम  अधिकारियों  की  सेवावधि  58  वर्ष  की  आयु  से  आगे  बढाई  गई

 है  क्योंकि  उनकी  सेवा  में  रखना  जनहित  में  समझा  गया  —

 —

 ho  अधिकारी  का  नाम  बढाई  गई

 1  28-9-73 से  27-9-74 तक श्री  के०  पी०  शुक्ल

 2  श्री  रोमेश  चन्द्र  12-9-73  से  11-9-74

 3  श्री  Uo  के ०  ब्रितानी  18-1  2-7  से  17-6-74

 4  19-9-73  से  18-9-74 श्री  एच०  एल०  सहगल

 बल  1972-73  और  1973-74 के  दौरान  खोले  गये  नये  रेडियो  स्टेशन  और  टेलीविजन  केंद्र

 5628.  श्री  मुहम्मद  जमीलुरंहूमान  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंग
 कि

 (
 है

 ad  1972-73  और  1973-74  के  दौरान  कितने  तय  रेडियो  स्टेशन  खोले  गये  और  उन
 पर  कितना  व्यय  हुआ  ;  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितन  नये  टेलीविजन  केन्द्र  खोले  गये  और  उन  पर  कितना  व्यय

 हुआ ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ध्मंवीर  :  और  एक  विवरण

 संलग्न है  ।
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 विवरण

 परियोजना  आवर्ती  व्यय

 रेडियो  ay  सख्या  पर  कुल
 क  लि  वि  ि  ि

 टेलीविजन  केन्द्र  मानित  1972-73  1973-74

 गत  व्यय

 रुपयों  रुपयों

 1972-73  दो  115.90  5.23  10.88 डिपो  स्टेशन  क  e

 oe 1973-74  अन्य  oe के  नक

 टेलीविजन  केन्द्र  e  शक  1972-73  दो  533.  147  33.  94  81.55

 1973-74  द
 ry

 92.137  14.  03

 दिल्‍ली  तथा  मद्रास नर घरों  का  महानगरीय  स्वरुप

 5629.  श्री  राजदेव  सिंह  क्या  गह  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  चार  बड़  नगरों  यथा  दिल्ल  तथा  मद्रास  महानगरीय

 स्वरूप  बनाए  रखना  चाहती  है

 कया  सरकार  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  विभिन्न  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  जहां  ये  महानगर

 स्थित
 द्वारा  स्थानीय  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  सिद्धांत  को  व कार्यक्रम  देन  से

 भाषाई
 अल्पसंख्यक

 वर्ग  को  नुकसान  तथा
 तकलीफ  उठानी  पड़  रही  है  तथा  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  भारतीय  संघ  के  विचार  को

 धीर-धीरे  खतरा  पैदा  हो  रहा  और

 क्या  बड़े  नगरों  का  महानगरीय  स्वरूप  बनाए  रखने  तथा  भाषायी  अल्पसंख्यक  वर्ग  को
 पूरी

 तरह
 से  मलियामेट  होन ेसे  बचाने  के  लिए  सरकार  इन  नगरों  के  प्रशासनिक  ढांचे  को  बदलने  को  तेयार

 है
 ?

 गह  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  देश  के  विभिन्‍न  भागों

 से  लोगों  को  आर्कषित  करने  वाले  इन  नगरों  के  बी  हग  प्रशासनिक  की  वृद्धि
 के  परिणाम  स्वरूप  इनके  महानगरीय  स्वरूप  का  विकास  हुआ  जबकि  सरकार  कुछ  प्रदेशों  द्वारा  सथ  नीय

 व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  सिद्धांत  से  अवगत  किसी  महानगरीय  स्वरूप  की  एसी  विधि  पर  कोई

 बन्ध  लगाना  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  नीति  नहीं  रही  है  ।  सन्‌  1968  में

 की
 गई  राष्ट्रीय

 एकता  परिषद्‌  की  ag  सिका  रिश  कि  स्थानीय  लोगों  को  पर्याप्त  रोजगार  अवसर  उपलब्ध

 कराये  सभी  सम्बन्धित  सरकारों  के  ध्यान  में  ला  =  गई  थी
 सरकार  इन  नगरों  के

 प्रशासनिक
 ढांचे

 को  बदलना  आवश्यक  नहीं  समझती  ।  भाषाई  अल्पसंख्यकों  के  यथा  हितों  के  संरक्षण  के  उद्देश्य  से  केन्द्रीय
 सरकार  भाषाई  अल्पसंख्यकों  के  आयुक्त  और  राज्य  सरकारों  के  साथ  निरन्तर  सम्यक  रखती  है  ॥

 इसमें  पश्चिम  जमनी  से  उपहार  स्वरूप  प्राप्त  टेलीविजन  उपकरणों  कौ  130  लाख  रुपए  की  कीमतें

 शामिल  नहीं  है  ।
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 उत्तर  प्रदेश  के  लग  उद्योगों  में  कच्चे  माल  को  कमी

 5630.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  तथा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  में  अनेक  लघु  उद्योगों  को  कच्चे  माल  की

 कमी

 के  करण  संकट  HT  सामना  करना  पड़  रहा  हैं  और  इस  बारे  में  राज्य  सरकार  अपने  को  असहाय
 aq  करती  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  को  पता  हैं  कि  आजमगढ़  जिले  में  18  महीने
 a

 खोले  गए  कोहनूर  प्लास्टिक

 उद्योग  की  आरम्भ  से  ही  कच्चे  माल  का  अपना  कोटा  नहीं  मिला  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  n (ati  ज़ियाउर्रहमान  :  उत्तर  प्रदेश

 सहित
 सारे  देश  में  कच्चे  माल  की  सामान्य  रूप  से  कमी  छोटे  कारखानों  को  कच्चे  माल

 ह
 अतिरिक्त

 आबंटन  at  कि  उपलब्धता  पर  निभर  करता  करने  के  लिए  सरकार  प्रयास  कर  रही  हैं

 कच्चे  माल  के  आबंटन  के  लिए  Ho  कोहनूर  प्लास्टिक  इंडस्ट्रीज  का  आवेदनपत्र  मंत्रालय  को

 मिल  चका है

 दिल्ली  के  सरकारो  कार्यालयों  में  आन्तरिक  टेलीफोन  व्यवस्था

 5631.  भी  सिह  क्या  संचार  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकांश  कार्यालयों  में  आन्तरिक  टेलीफोन  व्यवस्था  नहीं

 है  ः

 क्या  ऐसे  कार्यालयों  में  एक  अनुभाग  से  दूसरे  अनुभाग  के  बीच  और  एक  कमरे  से  दूसरे  कमर

 के  बीच  बातचीत  डाक-तार  विभाग  के  टली  फोन  पर  ही  होती  है  ;

 ऐसे  कार्यालयों  की  संख्या  कितनी  है  और  उनमें  डाकतार  विभाग  के  कितने  टेलीफोन  लगे  हुए
 और  उनके  टेलीफोन  बिल  की  राशि  कितनी  होती  है  ;  और

 ।
 करने इन  कार्यालयों  में  ट  लीफोन  बिल  की  भारी  राशि  में  कमी  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 का  प्रस्ताव  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Ato  शेर  fag)  *)  और  दिल्ली  के  अधिकांश  केन्द्रीय

 सरकार  के  कार्यालयों  में  आन्तरिक  ट  लियोन  व्यवस्थाएं  की  गई  हे  जिन्हें
 प्राइवेट  आटो

 एक्सचेंज  (No

 Uo  एक्स ०)  प्राइवेट  ब्रांच  एक्सचेंज  (q]
 ०  बी  ०

 एक्स  ०  )
 और  प्राइवेट  आटोमेटिक  ब्रांच

 एक्सचेंज  (do

 क  बी  ०

 बी
 कहा  जाती हैं  ।  प्राईवेट  आटो

 |  एक्सचेंज  तो
 इससे  feo  गए  विभिन्‍न  एक्सटेंशन  कने  जशनों

 के  बीच  areal  संच पेर
 ee

 के  लिए  ही  बनाए  गए  हैं  और  इनके  एक्सटेंशन  कनेक्शनों  से  सार्वजनिक  कली फोन

 व्यवस्था  के  किसी  टेलीफोन  के  साथ  बातचीत  नहीं  की  जा  सकती  |  प्राइवेट  ब्रांच  एक्सचेंज  और  प्राइवट

 आटोमेटिक  ब्रांच  एक्सचेंजों  में  जहां  उनके  एक्सटेंशन ों  में  अपनी  संचार  हो  सकता  वहां  सार्वजनिक

 टेलीफोन  प्रणाली  के  किसी  टेलीफोन  के  साथ  बातचीत  भी  हो  सकती  है  ।  प्राइवेट  ब्रांच  में

 संवैधानिक  टेलीफोन  आपरेटरों  के  माध्यम  से  मिलत  है  और  प्राइवेट  आटोमेटिक  ब्रांच

 रेंजों  में  आमतौर  से  '0'  नम्बर  डायल  करने  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  से  पी०  Vo

 एक्स०/पी०  बी०  एक्स०/पी०  ए०  बी०  एक्ट  लगाने  की  मांगें  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पुरी  की  जा  रही

 ke  |

 इसके  आंकड़  इंस  समय  उपलब्ध  नहीं  है  ।  प्रशासनिक  मंत्रालय  या  संबंधित  विभाग  को  ही

 यह  फैसला  करना  होता  हैं  कि  उन्हें  tro vo  एक्स०/पी ०  ato
 we

 ए०  बी०  एक्स०  में  से  किस

 प्रकार  के  एक्सचेंज  की
 जरूरत

 जिस  प्रकार  के  एक्सचेंज  की  मांग  होती  डाक-तार  विभाग  उसी

 एक्सचेंज  की  व्यवस्था  कर  देता  है  ।
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 के  बिल  कम  व् ् ह ट् क नम फलक
 द  के  लिए  टेलीफोन

 नियंत्रण  है  |

 =  प्री  पोस्टल  डिवीजन  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  केंद्रों  का  खोला  ज॑  ह

 632.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कया  करेंग स

 ह  वर्ष  1971-72,  1972-73  और  1973-74  में  उड़ीसा  सकील  के  पुरी  Heca  डिवीजन

 क ेअ  तर्गत  किन  किन  स्थानों  पर  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  खोले  और

 वर्ष  1974-75  और  1975-76  के  दौरान  पुरी  पोस्टल  डिवीजन  के  अधीन  कन  किन  स्थानों

 पर  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संसार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  :
 पुरी  डाक  डिवीजन  के  जिन  स्थानों

 पार  साठ  निक  टेलीफोन  घर  खोले  गए  है  उनके  नाम  इस  प्रकार

 1971  2s

 1.  बाघ मरी

 2.  बोलगढ़

 3.  राजसुनखला

 4.  कुमारी

 5  भोजपुर

 6  सिंगापुर

 7  रामचंद

 1872-73

 1  हरेक्ृष्णपुर

 2  ओडी  गांव

 3  बहुधा  झोला

 1973-74  :

 1.  सिगापुर

 2.  मानिक गो डा

 3.  बनेगा

 4.  श्रीरामचन्द्रपुर

 a)  a  475
 के  दौरान

 पुरी  डाक  डिवीजन  में  नीचे  लिखे  स्थानों  पर  सार्वजनिक  टेली»

 फोन  घर  खोलने

 1.  खांडा्थिरि

 2.  ला सिंगी

 qq  1975-76  का  कार्यक्रम  अभी  निश्चित  नहीं  हुआ  है  |



 3  1974  लिखित  उत्तर

 =.

 उड़ीसा  में  टेलीफोन के  लिये  प्रतीक्षा  सूची

 5633.  श्री  चिन्तामणि
 पाणिग्रहण :

 कया  संचार  मंत्री  टेलीफोन  के  लिए  प्रतीक्षा  सुची  के  बार  में

 मानि  1974  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  2112  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  ट  लियोन  संबंधी  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  जा  रही

 और

 उड़ीसा  की  य  मांग  कब  तक  पुरी  हो  जाएंगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर
 :

 इस  बात  के
 कदम  उठाए  जा  रहे

 ह  कि  जहां  उपलब्ध  हो  वहां  अतिरिक्त  टेलीफोन
 कनेक्शन

 दे  दिए  जांय  और
 दूसरे  स्थानों

 में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  योजनाएं  बनाई  जाये  ताकि  प्रतीक्षासूची  में  as

 दलों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  जा  सकें  |

 31-12₹1973  को  प्रतीक्षा सूची  में  1299  असियां
 बजे

 थी  इनमें  से  पिछले  ata  महीनों
 के

 दौरान  करीब  300
 आवेदकों

 को  टेलीफोन  कनेक्शन  दे  दिए  गए  है  ।  शेष  में  से  करीब  400  को  इस  व्य

 के  दौरान  ट  लोहान  कने  टशन  दे  दिए  जाने  की
 संभावना

 बाकी  के  लिए  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  afa-

 रिक्त  विस्तार  करने  की  योजनाएं  बनानी  पड़ी हैं और  एसी  संभावना  है  कि  दिसम्बर  1973  तक  प्रतीक्षा

 सूची  में
 दर्ज  आवेदकों  में  से  अधिकांश  की  औसतन  ढाई  साल  की  प्रतीक्षा-अवधि  के  टेलीफोन

 बहन  द  दिए  जाएंगे  |

 aq  1974-75  के  लिप  उडीसा  के  लिये  योजना  परिव्यय

 5634.  भी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 उड़ीसा  के  लिए  aa
 1974-75  के  लिए  कुल  कितनी  योजना  परिव्यय  स्वीकृत  किय

 गया  है  ;  और

 इसमें  केन्द्रीय  सहायता  का  अंश  कितना  होगा
 ?

 योजना  data  में  राज्य  मंत्री
 मोहन

 और  उड़ीसा  वार्षिक

 योजना  1974-75  के  लिए  71.24  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  स्वीकृत  किया  जा  चुका  यह  भी

 तय  हो  गया  है
 fe  इसमें  32.70

 करोड़
 रुपये  केन्द्रीय  सहायता  के  होंग  38.  54  करोड़

 रुपय  राज्य  अपने  संसाधनों  से  सुलभ

 aq  1974-75  के  लिये  पंजाब  की  ation  योजना

 5635.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  व्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष

 न

 ज  के  लिए  पंजाब  की  वार्षिक  योजना  के  कुल  कितना  परिव्यय

 निर्धारित  किया गर  हं  ह

 कच्चे  माल  और  उर्वरकों  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई

 क्या  वर्ष  1974-75  में  थीन  बांध  के  लिए  कोई  प्रावधान  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो
 इसके  लिए  कितनी  राशि  की  व्यवस्था  की  गई

 योजना  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  सोहन  :  पंजाब  की  वार्षिक  योजना

 1974-75  की  स्वी कृति  परिव्यय  राशि  107.  87  करोड़  रुपया  '
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 विभिन्न  कार्यक्रमों  और  विकास  ह  के  लिए  सम्पूर्ण  योजना  संसाधनों  का  आबंटन

 करते  समय  विभिन्न  कार्यक्रमों  की  निवेश
 और

 कच्चे  माल  की  जरुरतों  का  ध्यान  रखा  जाता

 किन्तु  योजना  आयोग  द्वारा  प्रत्येक  जसे  कच्चा  माल  और  उर्वरक  के  लिए
 अलग  धन  निर्धारित  नहीं  किया  जाता

 (7)
 और

 क्योंकि  थीन  को  अभी  विधिवत  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की  अतः  वर्तमान

 स्थिति  यह  है है  कि  इस  परियोजना  के  लिए  1974-75  की  योजना  में  परिव्यय  नहीं  रखा  गया  है  ।

 जब  इस  परियोजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  स्वीकृति  प्राप्त  हो  जाएगीਂ  तब  at  योजना  अपयोग

 faa  मंत्रालय
 और  पंजाब  सरकार  के  साथ  पराग्वे  करके  इसके  लिए  संसाधन  जुटाने  के  प्रश्न  पर

 विचार  करेगा  ।

 उद्योगों  में  इंधन  को  लागत  कम  करने  के  लिये  धामन  भट्टी  cot  को  इन्सलेटिंग  aa  में  परिवर्तित  करना

 5636.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  क्या  औद्योगिक  विकास  adt  यह  बताने  को  कृप

 करेंगे कि  :

 कया  इन् सुले टिंग  सामान  के  एक  प्रमुख  निर्माता  ने  उद्योगों  में  ईंधन  की  लागत
 कम  करने

 और  ean  का  निपटान  करने  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए
 मन

 भट्टी  tat  को

 इन् सुले टिंग  बूल  में  परिवर्तन  करने  की  एक  प्रक्रिया  निकाली  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  :  )
 और

 जमशेदपुर  स्थित  एक  फर्म  तथा  उसकी  सहयोगी  दुर्गापुर  की  फर्म  ब्लास्ट  peta  के  प्रयोग से
 जो  यहां  स्थित  इंटीग्रेटेड  इस्पात  संयंत्र  का  एक  उप  उत्पाद  स्लेंग  बूल  बनाती  ब्लास्ट

 फर्नेंस  ca  को  चुना  पत्थर  वोलेस्टोनाइट  आदि  फ्लेमिंग  सामग्रियों  से  गलाकर  तथा  गली  हुई

 वस्तु  को  सेंटीफ्यूगल  स्पिनर्स  फाइब्राइजिंग  करने  की  प्रक्रिय  दुबारा  स्लैम  वूल  बनाया  जाता

 विद्युत  संयंत्रों
 रसायन  तेल  शोधक  कारखानों  आदि  में  ताप  हानि

 कम  करने  हेतु  इन् सुले टिंग  सामग्री  के  रूप  में  cy  वूल  का  उपयोग  होता  है  ।

 जामनगर  दाहर  में  टेलीफोन  के  लिये  आवेदन  पत्र

 5637.  शम  डी०  पी०  जवाजा  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  राज्य  में  जामनगर

 ग

 के  लिये  टेलीफोन  कनेक्शनों  हेतु  सरकार के  पास

 बहुत  से  आवेदन  पत्र  अभी  तक  विचाराधीन है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  at

 नि  )  क्या  सरकार  वहां  के
 लोगों

 की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  जामनगर
 में  एक  और

 एक्सचेंज  खोलने  का  विचार  कर  रही है  और  यदि  तो  इसे  कब  तक  खोला  जायेगा  ?

 जामनगर  म  दो  मनुअल संचार  मंत्रालय  राज्य  शेर  :

 fi  चालू  टेलीफोन
 कनेक्शनों  की  संख्या  2686  हैं  और  pain  को  1590  अर्जियां

 प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  थीं

 और  वर्तमान
 एक्सचेंजों

 पर  यातायात  को  बोझ  बहुत  अधिक
 जामनगर

 में

 मौजू  द  मैन्युअल  एक्सचेंजों  के  बदले  में  पर्याप्त  क्षमता  वाला  आटोमेटिक  एक्सचेंज  ear xr orot >
 करने  का

 निर्णय  लिया  गया  था  ।  भवन  तैयार
 हो

 रहा  है

 और  साज-सामान  की
 सप्लाई

 की  जा  रही  है  |  4000

 उसके  बाद  लगभग लाइनों  की  क्षमता  वाला
 यह  एक्सचेंज  1975-71

 तीਂ  जाएं
 से  काम  शुरु कर  देगा

 एक  वर्ष  में  ही  1000  लाइन |  इने  और  बढ़ा  al  जाएंगी  थ
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 गोआ  में  लोह  अयस्क  ए  स्थापित

 5638.  श्री  इच्छित  गुप्त  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पांचवीं  योजना  के  दौरान  गोआ  में  लोह  अयस्क  परियोजना  स्थापित  करने  की

 गोआ  ने  मांग  की

 क्या  इस  परियोजना  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  ं  और

 यदि  नि  तो  इस  अध्ययन  के  क्या  परिणाम  रह े?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  मोहन  :  लौह-अयस्क  परियोजना  का

 गोआ  सरकार  से  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 केरल  क  पिछड़े  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  लाइसेंस  जारा  रखना

 5639.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  लाइसेंस  जारी  किए  हैं ;
 यदि  तो  वर्ष  1973-74  के  लिए  केरल  में  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  कितने  औद्योगिक

 लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  ;  और

 ये  उद्योग  किन  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  गए  उन  उद्योगों  Fe  नाम  क्या  है  और  a

 कहां  कहां  पर  स्थापित  किए  गए  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  :  और  ag

 1973  और  1974  की  अवधि  में  केरल  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंऔद्योगिक  उपक्रम

 स्थापित  करने  के  लिए  4  औद्योगिक  लाइसेंस  और  7  area  पत्न  जारी  किए  गए  ।

 चुंकि  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  करने  के  पश्चात्‌  उपक्रम  स्थापित  करने  में  आम  तौर  पर

 तीन  से  चार  वर्ष  तक  का  समय  लगता  यह  आशा  करना  समय  पूर्व  होगा  कि  जिन  उपक्रमों

 के  लिए  1973  और  1974  औद्योगिक  लाइसेंस /  आशय-पत्र  जारी  किए  गए

 है  में  वास्तव  में  उत्पादन  शुरु  हो  गया  होगा  ।  अतः  ये  औद्योगिक  लाइसेंस/अशय-पत्र  कार्यान्वयन

 की  विभिन्न  दशाओं  में

 केरल  के  लिए  qe  1974-75  को  ating

 5640.  श्रीमती  भादंवि  तनंकप्पन  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल  राज्य  के  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  लिए  प्रत्येक  विभाग

 अर्थात्‌  परिवहन  तथा  श्रम  कल्याण  हेतु  कितना  आबंटन  किया  गया  हैं  ;  और

 प्रत्येक  मामले  में  केरल  सरकार  द्वारा  की  गई  मांगों  में  ये  आबंटन  कितने  कम

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  *
 तथा  केरल  सरकार  ने

 1974-75  के  जिए  कुल  101.50  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रारुप  प्रस्तुत  किया
 जैसा  कि  संलग्न  विवरण  में  क्षेत्रीय  परिव्यव  प्रस्तावित  किए  गए  योजना  के  समस्त

 आकार  तथा  1974-75  के  क्षेत्रीय  परिव्यय  पर  अंतिम  राज्य  वित्त  मंत्रालय  तथा
 योजना  आयोग  के  बीच  विभिन्न  स्तरों  पर  हुए  विचार-विमर्श  को  ध्यान  में  रखते  अभी  लिया  जाना

 में
 रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  6615/74]
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 ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  के  sada  केरल  को  दिए  गए  ऋण

 5641.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  के  अन्तर्गत  केरल  राज्य  को  वर्ष  1972-73  और  1973-74

 में  कुल  कितना  ऋण  दिया  गया  और  इस  योजना  के  अन्तर्गत  स्थापित  किए  गए  औद्योगिक  एककों

 की  संख्या  क्य  5  और

 वर्ष  1973-74  में  राज्य  में  ऐसे  कितने  औद्योगिक  एकक  स्थापित  किए  गए  हैं ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 जिया  रहमान  :  केरल  राज्य

 को  वर्ष  1972-73  और  1973-74  की  अवधि  में  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना क कार्यक्रम  के
 अन्तर्गत  राज्य  सरकार  को  ऋण  के  रूप  में  क्रमशः  22.  79

 लाख  रुपये
 और  13.46  धनाख  रुपये

 दिये गये  थे

 मार्च  1973  के  अन्त  तक  राज्य  में  विकसित  होने  के  लिये  321  औद्योगिक  एककों  कौ

 सहायता  की  गई  ।

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1973-74  में  स्थापित  किये  जाने  वालें  एककों  कीਂ  संख्या

 राज्य  सरकार  को  उपलब्ध
 कराई

 जाने  वाली
 केन्द्रीय  ऋण  की  वित्तीय  संस्थाओं  से

 उपलब्ध
 होने  वाली  ऋण  आगे  आने  वाले  नये  उद्यमियों  के  अपने  कच्चे  माल

 की  उपलब़्धता  और  राज्य  सरकार  के  सामान्य  कार्यक्रमों  पर  निर्भर

 केरल  के  डाकघरों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन

 5642.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल  में  कितने  डाकघर  एसे  हैं  जहां  अब  तक  सार्वजनिक  टेलीफोन  नहीं  लगाये  गय

 ह

 में  सार्वजनिक  टेलीफोन  कब  तक  लगा  दिय  जायेंगे  ;
 इ

 क्या
 एसे

 भी  डाकघर  हैं  जिनमें  तार  संबंधी  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  हैं  लेकिन  वहां
 टेलीफोन  नहीं  और

 ऐसे  डाकघरों  संख्या  क्या  है  और  ये  किन  स्थानों पर

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  fag)  एसे  डाकघरों  की  संख्या  2625

 है  ।

 है ॥  ती  सा०  ओ०  तभी प्रत्येक
 डाकघर  में  पी०  सी०  ओ०  लगाने  की  कोई  नीति  नहीं  gl  नाठ

 नात  हैं  जबकि  आर्थिक  दृष्टि  से  उनका  औचित्य  सिद्ध  होता  है
 या  फिर  डाकघर  ऐसे  स्थानों

 में  खुले  हो  जो  समय-समय  पर
 '

 निर्धारित  विनियमों  के  सब दर अधीन  घाटे के  sade  में  रियायत  पाने  की

 श्रेणी  में  आत

 जी  हां

 ऐसे  डाकघरों  की  संख्या  34  है  और  उनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  पत्न  में  दिया  गया
 |
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 विवरण

 केरल  में  उन  डाकघरों  के  नाम  जिनमें  तार  सुविधायें  तो  उपलब्ध  हैं  लेकिन  टेलीफोन  सुविधाएं

 नहीं  हें  :--

 1  c  2.  अंबाला  वायल

 3  अंबाला  मधल  4  अंबाला  बड

 5  बूथाकुलम  6  कोचीन  नवल  बस

 7  चला  8  चल्लायनुनम्‌

 चे लम्बा  10  घाव वाचा पुरम

 11  एलान  12  एडाथाला

 13  एलामकुपजा  14  इसरो

 15  कारा  पूरबा  16.  कश्मीरा  वाटर

 17  कना भाव  18  कुलुकल्लुर

 19  20 कालूवाला  कुंडू  मारा रा

 21  मीठा स | स  22  मुखाग्र

 23  मेलारकोड  24  नदूमकडम

 25  पत्तीदार  26.  पत् लि चीर

 27  पट्ठी  काड  28.  रामनाथपुरम

 29  सरिया ना लल  30.  श्रीकृष्ण रम

 31  थालीਂ  इस्ट  32.  त्रिवेंद्रम  कैंटोनमेंट  गवर्नेस  कप

 33  वल्ली  कुन्दन  34.  विल्लाथर

 राज्य  विधान  सभा  को  भंग  करने  के  संबंध  में  निकाल
 गए

 जलूस  में  भाग  लेनें  वाले  गुजरात  में
 केंद्रीय  तथा  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  की  गिरफ्तारी

 5645.  थी  प्रसन्न भाई  मेहता
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  विधान  सभा  को  भंग  करने  के  बारे  में  2  1974  को  निकाल गए

 जलूस  में  भाग  लेने  के  कारण  गुजरात  में  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  को  गिरफ्तार
 किया  गया  है  ;  और

 (  यदिਂ  तो  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  कर्मचारी  गिरफ्तार  किए  गए  ;

 क्या  कुछ  कर्मचारियों  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 और नह

 उनकी  रिहाई  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही
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 गह  मंत्रालय  तवा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी  नहीं

 श्रीमान  ।

 (a)  स  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  में  प्रशासनिक  सुधार  समितियों  को  निलंबित  करना

 5646.  शी  प्र सन्त भाई  मेहता :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गुजरात  के  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  दुबारा  नियुक्त  की  गई  राज्य

 प्रशासनिक  सुधार  समिति  को  निलंबित  कर  दिया  है  ;  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  दुबारा  नियुक्त  की  गई  सभी  समि  तियों  को कय

 भंग  करने  का  निर्णय  किया  है  और  ate  तो  इसके  क्या  कारण

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एच०  :  जी  श्रीमान  किन्तु
 कार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  प्रशासनिक

 सुधार  समितियों
 के  अध्यक्ष  और  सदस्यों  को  सूचित

 कर  दिया  गया  है  कि  राज्य  में  वर्तमान  स्थिति  को  देखते  हुए  आगामी  महीनों  में  अथवा  इसके
 आसपास  समिति  की  बैठक  बुलाना  संभव  नहीं  होगा  ।

 जी  नहीं  श्रीमान ।

 5  1974  स  गुजरात  गोलीबारी  की  घट नाय पय

 5647.  श्री  प्रसम्तभाई  मेहता :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1974  स  गुजरात में  गोलीबारी  की  घटनायें  कम  होनी  शुरु  हो  गई

 यदि
 तो  5  मार्चे  1974  स  गोलीबारी  की  कितनी  घटनायें

 हुई
 और  कितन

 व्यक्ति  मार  गये

 क्या  गिरफ्तार  किये  गये  सभी  छात्रों  तथा  लोगों  को  रिहा  कर  दिया  गया है है  ;  और

 क्या  वहां  पर  मरने  वाले  सभी  पुलिस  कर्मचारियों  को  मुआवजा  दिया  गया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  स
 )  राज्य  सरकार  से  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 27  1974  को  नागाओं  द्वारा  अपहत  किये  गये  असाम  वासियों  की  रिहाई

 5648.  श्री  निहार  भास्कर

 श्री  तरुण  गोगोई

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आसाम
 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  छः  आसाम  बासियों  जो  27

 1974  को  जब  वे  अपने  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रहे  थे  नागाओं  दुबारा  अपहृत  कर  लिए गए  की

 area रि  हाई  करने  का  अनुरोध  किया
 है  ;

 यदि  तो  उन  की  रिहाई  कर  दी  गई  थी

 यदि  तो  इसके  FAT  कारण  और

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  के  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही
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 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  Qho  एच॑०  :  स  असम  सरकार  ने

 असम  में  नागालैण्ड  पुलिस  के  तथाकथित  अतिक्रमण  और  26  फरवरी  को  छः  असमियों  की

 उतारी  के  बारे में  नागालैण्ड  सरकार  को  एक  शिकायत  की  है  ।  नागालैण्ड  पुलिस  ने  28

 1974  को  गिरफ्तार  व्यक्तियों  को  रिहा  करें  दिया  था

 असम  सरकार  ने  दोनों  राज्यों  के  बीच  मैत्री  पूर्ण  तथा  अच्छे  पड़ोसियों  जसे  संबंध  बनाये

 रखने  के  हित  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  नागालैण्ड  सरकार  से  अनुरोध  किया

 है

 ब्रितानी  बिस्कुट  कम्पनी  का  भारतीयकरण

 5649.  Sto  हरि  प्रसाद  wat  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ब्रिटानिया  faces  कम्पनी  का  पूरी  तरह  से  भारतीय  करण  करने  को  कोई  प्रस्ताव

 है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है ं?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  एम०  ato  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  देना

 5650.  श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर

 श्री  करके जाज  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  राज्यों  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  से  पेंशन  के  लिए  अब  तक  कुल  कितने

 पत्र  प्राप्त  हुए  और

 निपटाये  जा  चुक  तथा  विचाराधीन  आवेदन  पत्रों  की  राज्यवार  कूल  संख्या  कितनी  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०
 :  तथा  सूचना  dae  विवरण

 में  दी  गई  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  6616/74|

 दरभंगा  डाक  डिवीजन  के  अधीन  दाखा  पोस्टसास्टरों  का  चयन

 5651.  श्री  झा  ।  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 डाक  विभाग  के  दरभंगा  डिवीजन  के  अधीन  पाजे  मानीगच्ची )  ,  वालौर
 ,  पैग़ाम  ,  बलात  गोरों  (  बरास्ता

 पुट  ),  और  जोगियारा  लहरिया  के  शाखा  पोस्टमास्टर ों  के  लिए  अपेक्षित  agar
 प्राप्त  कितने  उम्मीदवारों  ने  अपने  आप  को  प्रस्तुत  किया  था  और  क्या  योग्य  व्यक्तियों  की  उपेक्षा
 करके  कम  अहंता-प्राप्त  उम्मीदवारों  को  शाखा  पोस्टमास्टर  के  पदों  के  लिए  चुन  लिया  गया  था  ;
 और

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  क्या  किसी  को  जिम्मेदारी  तय  की  गई  है  और  इस

 मामले  में  क्या  कार्यवाही की  गई  है
 ्
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 संचार  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  (Sto  शेर  :  और  जिन  उम्मीदवारों  ने

 शाखा
 पोस्टमास्टर ों  के  तौर  पर  नियुक्ति  के  लिए  निर्धारित  शर्ते  पूरी  की  उनकों  संख्या  इस  प्रकार

 =

 शाखा  डाकघर  का  ताम
 a

 उम्मीदवारों  की  संख्या

 ह ne
 tel)

 े
 ) राजे

 जालौर  .

 श्याम  ज (पयाम

 माधोपुर  बलात  बलात  नही ं)

 रोल

 जो शिया रा  e

 fag  रोल  डाकघर  में  विभागत्तर  शाखा  प  ive  हद कहना  नम्रा
 one

 नियुक्ती  के  संबंध  में  एक

 शिकायत  पटना  के  पोस्टमास्टर  जन  रल  को  प्राप्त  हुई  जिसपर  गौर  किया  जा  रहा  है  ।

 पांचवीं  योजना  में  कर्नाटक  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  योजनायें

 5652.  श्री  पी०  आर०  भिनाय  :  क्या  योजना  मंत्री  रहे  बताने  की  कप  करेंगे  कि

 पंचवर्षीय  योजन  के  अन्तत  कर्नाटक  राज्य  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  प्रायोजित

 योजनायें  कौन-कौन  सो  और

 ये  योजनायें  कब  तक  पूरी  हो

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  और  पांचवी  योजना  के

 ate  कर्नाटक  और  अन्य  राज्यों  के  केन्द्रीय  प्रायोजित  क्षेत्र  में  शामिल  स्कीमों  पर  इस  समय

 मंत्रालयों  के  साथ  विचार-विमश  fear  ar  रहा  है  और  इनका  निश्चय  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌

 द्वारा  अपनी  आगामी  बैठक  में  किया  जायेगा

 केंद्रीय  सचिवालय  सेवाओं  में  रिक्त  पड़े  उच्च  श्रेणी  लिपिकों  और  सहायकों  के  अस्थायी  और  स्थायी  पद

 5653,  श्री  एस०  एम०  aaa  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  में  रिक्त  पड़े  या  कार्मिक  विभाग के  कार्यालयਂ  ज्ञापन  संख्या

 11-11-73  सी ०  एस०  (11),  दिनांक  7  जनवरी  1974  में  उल्लिखित  अनुदेशों  के  अनुसार
 न  भरे  गए  उच्च  श्रेणी  लिपिकों  के  अस्थायी  तथा  स्थायी  पदों  की  संवर्ग वार  1  1974

 को  कितनी  थी  ;  और

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  अस्थायी  तथा  स्थायी  सहायकों  संवर्ग वार  पदों  की  संख्या
 1  1974  को  कितनी  थी  जो  रिक्त  पड़  F  या  भरे  नहीं  गए ?

 तथा गृह  मंत्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :

 चुंकि  केंन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  संवर्ग  और  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  का  सहायक  ग्रेड

 विकेन्द्रीकरण  संवर्ग  इसलिए  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  में  अपेक्षित  सूचना
 उपलब्ध  नहीं  इसे  संवर्ग  प्राधिकारियों  से  एकत्रित  किया  जा  रहा  है  और  सदन  के  पटलਂ  पर

 रख  दिया  जाएगा  ।
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 3  अप्रैल  1974  लिखित  उत्तर

 टाईप  परीक्षा  पास  न  करने  वाल  केंद्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  के  लोअर  डिविजन  कल कों कों  द्धि

 5654.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय

 सचिवालय  लिपिक  सेवा  में  1  1974  को  एस  कितने  लोअर  डिविजन  sara थे  जिन्होंने  टाईपਂ

 परीक्षा  पास  नहीं की  और  न  ही  जिन्हें  उससे  विशेष  रूप  से  छट  दी  गई  है
 ?

 सूचना  एकत्रित गह  मंत्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्धा )
 की  जा  रही  है  और  इसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 लोअर  डिवीजन  पलकों  को  अपर  डिवीजन  कलर कों  के  रूप  से  पदोन्नति

 5655.  श्री  एस०  एम०  बनों  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कामिक  तथा  प्रशासनिक  सुधारविभाग  दवारा  अपने  पत्न  संख्या ओ०  एम०  Ao
 ६11/11/

 एस०  (1),  दिनाक  7  1974  में
 जा  गी  किये  गये  अनुदेशों  के  संवर्ग -

 कितने  लोअर  डिवीजन  aaa हैं  जो  अपर  डिवीजन  कलक  के  ग्रेड  में  अब  तक  पदोन्नत  नहीं

 किये हैं  ;
 और

 ऐसे  संवर्गों  में  उन्हें  पदोन्नत  करने  के  लिय  जहां  इसके  पात्र  व्यक्ति  नहीं  है  लेकिन  अपर

 डिवीजन  क्लिक  Te  के  रिक्त  स्थान  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 गह  मंत्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  अपेक्षित

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  जिसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  एक  विकन्द्रीकृत  सेवा  है  और  सामान्यतया  इस  विभाग

 के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  11/  11/  Ao  (il)  दिनांक  7  1974 के  दवारा

 जिन
 व्यक्तियों  को  जोन  वरिष्ठता  की  में

 लाया
 गया  है  और  जो  उस  सेवा  के  किसी

 संवर्ग  विशेष  में  कार्य  कर  रहे  उनके  संबंध  में  उस  सेवग  की  उपलब्ध  रिक्तियों  में  उच्च  श्रेणी

 qe  में  पदोन्नति  के  लिए  विचार  किया  जाता  फिर  यदि  उन्हें  नके  संवर्ग  में  रिक्तियां

 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  पदोन्नत  नहीं  किया  जा  awa  तो  अन्य  संवर्गों  में  उच्च  श्रेणी

 लिपिकों  के  पदों  जब  कभी  एसे  संवर्गों  दवारा  जिनमें  पदोन्नति  के  लिए  पात्र  अवर  श्रेणी

 लिपिक  उपलब्ध  नहीं  रिक्तियों  की  सूचना  दी  जाती  है  तो  उसके  नामों  पर  विचार  किया  जाता

 न

 earn  सचिवालय  लिपिक  सेवा  में  लोअर  डिवीजन  कलक  को  सेवा  समाप्त  करने  संबंधी  दिये  गये
 ca

 5656.  थी  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  में  ऐसे  लोअर  डिवीजन  aaa  कितने  हूँ  जिन्हें  कामिक
 dai  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  के  ज्ञापन  संख्या

 8  /  24/  75
 Tyo  एस०  (11)

 दिनांक  21
 1973  के  अनुदेशों  के  अनुसार  सवा  समाप्त  करने  संबंधी  नोटिस  fet  गये  और

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  ने  1  1974  को  टाईप  परीक्षा  पासਂ  कर  ली

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग
 में

 राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  तथा

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  इसे  सदन
 के

 पटल  पर  रख  दिया  जाएगा
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 Written  Answers  April  3,  1974

 कलकत्ता-दिल्‍ली  टंक  '  लाइन

 5657.  शी  प्रिय  रंजन  दास  मन्त्री  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 क्या  का  ट्रंक  डिविजन  तथा  कलकत्ता  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  दिल्‍ली  के  लिए

 टेलीफोन  मांग  लाइन  अधिकांश  अवसरों  पर  बन्द  अथवा  निष्क्रिय  होती  है

 क्या  मंत्रालय  को  इस  बात  का  भो  पता  है  कि  इस  ट्रंक  डिवीजन  मॉनिटर  प्रायः

 न  प्रयोक्त/ओं  का  ध्यान  नहीं  रखते  >  आर

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  किस  व्यापक  जांच  का  प्रबंध  किया  जा  ता  है
 जिससे  सेवा  स्तर  सहित  टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  तथा  टेलीफोन  विभाग  के  बीच  संबंध  सुधार  जा

 सक  अथवा  मजबूत  बनाया  जा  सके  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  जीਂ  जब  टर्क ी  मार्गों  पर ८ व्यवधान
 होता  तब  ट्रंक  सेवाएँ  चालू  रखना  नि  नहीं  होता  ।  ऐसे aret  पर  कालें  बुक
 की  जाती हैं  वे  सामान्य  ढंग  से  लगाई  जातों  अलबता  ऐसे  मौके  ज्यादा  नहीं

 होते  ।
 !

 यह  प्रता  कर  लिया  गया  है  कि  इस  संबंध  में  कोई  खास  शिकायतें  नहीं  हैं

 संचार  मंत्री  डाक-तार  विभाग  के  वरिष्ठ  अधिकारी  कलकत्ता गए  थे  और  Ve Fa
 स्थिति  का  बारीकी  से  अध्ययन  किया  था  तथा  कलकत्ते  की  टेलीफोन  सेवा  आग  और  सुधार

 लाने  के  लिए  कई  तौर-तरीके  अपनाने  के  सुझाव  दिए

 मराठा  के  नई  दिल्‍ली  स्थित
 संवाददाता

 के  प्रेस  कार्ड  का
 नवीकरण

 5658.  श्री  लतफल  हक  क्या
 गृह  मंत्री  13.  .  1972  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 4282  के  उत्तर  के  संबंध  में  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 )  क्या  किसी  सुरक्षा/आसूचना  एजेंसी  ने  1972,  1973
 के  आसपास  प्रेस

 सूचना
 विभाग

 को  के  नई  दिल्‍ली  स्थित  संवाद  Sid
 म्मकण्ण्य ग

 के  प्रैस  कार्ड  का  नवीकरण  न  करने  के  लिय  कहा  था ;

 क्या
 सरकार  की

 प्रेस  सूचना  विभाग  के  वरिष्ठ
 अधिकारियों  दवारा  निराधार  आरोप

 और लगाये  जाने  के  बार  में  वर्ष  1972  में  था  इस  वर्ष  कोई  अभ्यावेदन  मिला  था  ;

 संवाददाताओं  तथा  निर्दोष  नागरिकों  के  सम्मान  की  रक्षा  करने  के  लिये  क्या  कायंवाही

 की  गई  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  जी  श्रीमान  ।

 और  के  ई
 दिल्ली  सम्वाददाता  श्री

 चौधरी  से  सन्‌  1972  में  एक

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  था  |  उक्त  अभ्यावेदन  में  निहित  आरोप  निराधार  iy  गये

 आसाम  सें  डाकघरों  को  खोलना

 5659.  श्री  विद्वनारायण  शास्त्रों  क्या  संचार  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1972  से
 लेकर

 मान  1973  तक  की  तथा  वह  1973-74  में  ATaty

 में  कितने  डाकघर  खोले  गये  हैं  ;  और

 जन  संख्या  तथा  क्षेत्र  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अन्य  ज्यो  की  तुलना  में  ये  डाकघर

 कितने  हे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  घो ०  शर  fag) :  (*)  असम  में  खोले गए  डाकघरों की  संख्या  :

 अप्रैल  1972  से  1978  तक ,  e  78

 वर्ष  1973-74  के  दौरान  26
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 13  1896  )|  लिखित  उत्तर

 age  राज्य  और  दूसरे  राज्यों  में  प्रति  डाकघर से  डाक-सेवाएं  प्राप्त  करने  वाली  औसत

 आबादी  और  क्षेत्र  नीचे  लिखें  अनुसार  हूँ  ———

 प्रति  डाकघर  औसत राज्य/किन्द्र  शासित  प्रदेश
 ee

 aa  बग  किसी  आबादी

 असम  32  5960

 अरुणाचल  797  4400

 मणिपुर  67  3210

 मेघालय  87  3830

 नागालैण्ड  151  4770

 27  4170 त्रिपुरा

 मिजोरम  153  2370

 Ara  20  3100

 बिहार  19  6180

 दिल्ली  4  10,760

 गुजरात  27  3720

 ली  44  6740 दादरा-नागर  हब

 133  4600 जम्मू-कश्मीर

 कर्नाटक  22  3430

 केरल  10  5550

 एल०  To  era  समूह  3  3180

 71 मध्य  प्रदेश  6710

 32  3350 महा  सवार

 दीउ  24  5230

 उड़ीसा  27  3950

 पंजाब  15  3360

 हरियाणा  21  3580

 32  1580 हिमाचल  प्रदेश

 4  7140 चेण्डी गढ़

 संस्थान  46  3440

 तमिलनाडु  12  3790

 पॉंडिचेरी  5  5610

 उत्तर  प्रदेश  20  6060

 पश्चिम  बंगाल  6930

 176  2450 अण्डमान  और  निकोबार
 दीप  समूह
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 Written  Answers  Chaitra  13,  1896  (Saka)

 Ean

 Institutions  preparing  Project  Reports

 5660.  Shri  Jagannathrao  Joshi  :

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  [

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  be

 pleased  to  state  the  technical  institutions,  other  than  the  Maruti  Consultancy  Services,

 functioning  in  the  country  which  assist  in  the  preparation  of  the  project  reports?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.

 Subramaniam)  :  A  Statement  showing  the  names  of  individuals/firms  enlisted  with

 the  Ministry  of  Industrial  Development  for  Consultancy  Engineering  is  attached.

 [Placed  in  Library.  See  No.  L.T.  66/7/74].  Not  all  the  concerns/  individuals

 operating  in  this  field  have  enlisted  themselves  with  the  Ministry.

 गुजरात  A  आन्दोलनों  के  कारण  उद्योगों  को  हानि

 5661.  श्री  प्र सन्त भाई  मेहता  :  कया  भौद्योगिक  विकास  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  गुजरात  में  आन्दोलनों  के  कारण  सभी  उद्योगों  को  सामान्य  काय  करना  असम्भव

 हो  गया  था  ;  और

 इसके  परिणामस्वरुप  राज्य  में  उद्योगों  को  कितनी  हानि  हुई ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  और

 गुजरात  में  अस्तव्यस्त  स्थिति  के  कारण  विभिन्न  औद्योगिक  उपक्रम  प्रभावित हुए  हो
 सकते

 इसकी  वजह  से  हुई  हानि  का  ठीक  ठीक  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  ।

 औद्योगिक  लाइसेंस  मंजूर  करने  की  प्रक्रिया  में  सुघार

 5662.  जगन्नाथ  मिश्र  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  gor  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  औद्योगिक  लाइसेंस  मंजूर  करने  की  प्रक्रियाओं  में  और  सुधर  करते  हुए

 अब  तक  नया  समेकित  और  युक्तिसंगत  आवेदन  एफएम  निकाला  है  जिसके  अनुसार  अब  उद्यम कर्ता  को

 अलग-अलग  चार  फर्म  भरने  पड़ते

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  हाँ  ।

 औद्योगिक  लाइसेंस हेतु  आवेदनों  के  लिए  पहिले  चार  प्रक।र के  प्रपत्र  निर्धारित  थे  ।  नए

 नई  पर्याप्त  विस्तार  विदेशी  सहयोग  वਂ  पूंजीगत  वस्तुओं  के  आयात  को  ध्यान  में  रखकर

 उद्यमी  को  इन  में  से  एक  प्रपत्र  को  भरना  पड़ता  था  ।  इन  प्रयत्नों  के  स्थान  पर  सरकार  ने  एक

 नया  प्रपत्र  निर्धारित  किया  नए  प्रपत्र  ने  पुराने  प्रयत्नों  को  सरल  तथा  युक्तिसंगत
 कर  दिया  है  तथा  विभिन्न  प्रकार  के  औद्योगिक  लाइसेंसो  के  आवेदन  करते  समय  उचित  प्रपत्र

 चुनने  में  उद्यमियों  के  सामने  आने  वाली  उलझनों  को  हटाने  का  प्रयास  इस  प्रपत्र  में  किया  गया  है  ।
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 लिखित  उत्तर 3  1974

 विविधीकरण  के  अन्तर्गत  कंपनियों  द  वारा  उत्पादित  वस्तुओं  के  लिये  सी  ०  ओ०बी०  लाइसेंस
 जारी  करना

 5663.  श्री  क्‌०  एस०  चावड़ा
 :  क्या  औघोगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करा

 कि

 क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षो  में  उन  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए  सी  ओ  बी  लाइसेंस

 जारी  किए  हें  जिनका  उत्पादन  पहले  विविधीकरण  के  अंतगर्त  कम्पनियों  द्वारा  किया  जा  रहा

 (a)  उक्त  विविधीकरण  की  अनुमति  किसने  दी

 अनुमति  दे
 ने

 वाले  प्राधिकरण  पत्र
 में

 किन  किन  कितनी  क्षमता  की  अनुमति  दी

 गई  और  उक्त  की  तथा  तिथि  क्या  और

 क्या  सरकार  द्वारा  27  1969  को  जारी की  गई  अधिसूचना  अभी  भी  लागू है
 ?

 औद्योगिक
 विकास

 तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०
 :  से

 27-10-66  के  प्रेस  नोट  की  शर्तो ंके  अनुसार  संलग्न  [ware  में
 में  रखी  गयी  ।

 देखिए
 संख्या

 Tmo  टी०  6618/74]  औद्योगिक
 उपक्रमों  को  बिना  किलो  लाइसेंस  के  नई  वस्तु  बनाने  के  लिए

 उत्पादन  में  विविधीकरण  करने  की  स्वतंत्रता  दी  गई  थी--बशर्तें :

 देश  में  उपलब्ध  छोटे  संतुलन  उपकरणों  के  किसी  भी  अतिरिकत  संयंत्र

 और  मशीनरी  की  स्थापना  करनी  हो  ।

 जिनमें  विदेशी  मुद्रा  का  अतिरिक्त  व्यय  शामिल  न  हो

 विविधीकरण  कुल  उत्पादन  के  25  प्रतिशत  से  अधिक  न  हो  ;  और

 विविधीकरण  में  एसी  विशिष्ट  वस्तुएं  शामिल  नहीं  होनी  चाहिए  जो  लघु  उद्योगों  के

 संरक्षण  के  विचार  से  मूल  सूची  में  दी  गई

 1970  में  घोषित  नई  लाइसेंस  नीति  लागू  होने  से  बड़े  गृहों  अधिपत्य  वाले  उपक्रमों

 और  विदेशी  कम्पनियों  ज  से  उपक्रमों  की  कतिपय  श्रेणियों  को  औद्योगिक  लाइसेंसों  से  छूट  नहीं  दी

 गई  थो  ।  अन्य  बातों  के  साथ  छूट  की
 अवधि

 में  विविधीकरण  के  अन्तरगत  उत्पादित
 वस्तुओं

 के  लिए  ऐसी  कम्पनियों  को  काय  रखने
 ओ०

 के  लिए  लाइसेंस  दिए  गए  ह ूहू
 केवल  विविधीकरण  की  वस्तुओं  के  काय  जारी  रखने  वाले  लाइसेंसों  के  अलंग  से  आंकड़े  नहीं  रखे

 गए  सरकार  द्वारा  जानो  किए  गए  औद्योगिक  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  समय  समय  पर
 वीकली

 बुलेटिन  आफ  इंडस्ट्रीयल  लाइसेंसेज
 लाइसेंसिग  एण्ड  एक्सपोर्ट  लाइसेंसिज  इण्डियन  ट्रेंड  sate

 और  जल  आफ  इण्डस्ट्री  एण्ड  ट्रेड  में  प्रकाशित  किया  जाता  है  ।

 यह  भूतपूर्व  पैट्रोलियम  और  रसायनिक  तथा  खनिज  धातु  मंत्रालय

 की  अधिसूचना  सं०  3  (3)  /  65  दिनांक  27  1969 के
 संद  में  है

 यह  अधिसूचना  मूल  औषधियां  बनाने  वाले  उपक्रमों  से
 संबंधित  थी

 क्योंकि
 उ अधिसूचना

 जारी

 करते  समय  सरकार
 की  चालू  नीति  मूल  औषधियां  बनाने  वाले  को  लाइसेंस  जारी  करत  समय  उसमें

 निर्माण  क्षमता
 का  उल्लेख  करना  था  ताकि  भिन्न  फार्मूलों द्वारा  निर्माण  के  शेष  काय  को  सम्पन्न

 किया  जा  सके ।

 101



 BS
 Calling

 सकाम
 tion  to  a

 Matter  of  April  3,  1974

 Urg  t  Public  Importance

 एएए

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्य ध्यान  दि

 ALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  I  RTANCE

 कानपुर  के  एक  गोदाम  से  हज़ारों  बमों  के  बरामद  कपि  जाने  का  समाज

 hri  Shashi  Bhushan  (South-Delhi):  Sir,  I  call  the  attention  of  the  M  ster  of
 Home  to  the  following  matter  of  urgent  Public  importance  and  I  request  that  he  may
 make  a  statement  thereon

 recovery  of  thousands  of  live  bombs  from  a  godown  in  Kar

 गृह  मंत्री  उमाशंकर
 :

 अध्यक्ष
 उत्तर  प्रदेश  सरकार

 से  प्राप्त  सुच

 अनुसार  29-3-1974  को  लगभग  9  बजे  जिला  कानपुर  में  पुलिस  ata  छाव वरन

 अन्तत  मोहल्ला  हरजिन्द्र  नगर  में  बसन्त  लाल  का  अहा था  नामक  एक  स्थान  से  विस्

 एक
 जबरदस्त

 धमाका  हुआ  जिसके  वहां  से  qe  के  बादल  निकले  |  यह  ar

 a

 हवाई  अड्डे  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  लि०  फेक्टर  के  पास  स्थानीय  पु  लिस

 वहां  पहुंची  और  इन  स्थानों  में  काम  कर  रहे  at  श्रमिकों को  गम्भीर  रूप
 स  जर्मन

 om  2.0  ।  उनमें  से  एक  का  नाम  रामजीवन  था  जो  इसके  वाद  तुरन्त  मर  गया  अ र

 चिन्ताजनक
 हालत

 में
 अस्पताल

 में  दाखिल  कर  दिया  गया  +
 ष  |  जब

 दुकान ठी  तो  ये  दोनों  श्रमिक  शे  से  विस्फोटक  को
 बाहर

 निकालने  के  काम  में  लगे

 |  उक्त  भवन  की  तलाशी  लेने  पर  पुलिस  ने  414  2500  खाली  शैल  ae

 यक
 फाटक  cart  निकाल  दिया  गया  639  ढक्कन  तथा  लगभग  5  मन  fat

 जो  शायद  शैलों  को  खाली  -  करके  निकाला  गया  बरामद  किया  गया  |

 भवन  के  मालिक  श्री  पारस  का  अभी  तक  पता  नहीं  लगा  है  ।  कानपुर  में  उसके
 भवन

 भी
 तलाशी  ली  गई  परन्तु  वहां  कुछ  नहीं  मिला  |

 सुराग
 प्राप्त  होने  पर  स्थानीय  पुलिस  ने  31-3-1974  को  कल पी  रोड  पर  स्थित

 पुर  टेनिस  में  एक  अन्य  स्थान  पर  छापा  मारा  |  इस  स्थान  का  मालिक  श्रीराम

 जो
 फरार था  ।  परन्तु  उस  स्थान

 से  उसका  st  गोविन्द  कुमार
 कथित  सहयोगी  कृपा

 शंकर
 राधे  .  sara  को  गिरफ्तार  किया  था  ।  उस  थान

 मिलाकर  466  चालू  शैल  तथा  643  खाली  शैल  बरामद किए  गए  थे

 मालूम  हुआ  है  कि  इन  दोनों  स्थानों  को  जहां  गोलाबारूद  बरामद  गया
 था  कबाड़  के  गोदाम  के  रूप  में

 प्रयोग  किया
 जाता  था  और  बताया  है  कि  ्

 मालिक  कबाड़ी  के  व्यापारी  थे  जो  आडंनैन्स  डिपो  से  निकले  हुए  ऐसे  कबाड़ी  माल  को

 लेते  का  काम  करते  थे  ।

 स्थानीय  पुलिस  दवारा  शैलों  कीਂ  प्रारम्भिक  जांच  से  यह  सन्देह  हुआ  कि  भारतीय  सेवा
 की  आर्टिलरी  में  इन  शैलों  का  प्रयोग  किया  जाता  था  तथा  सामान्य  परिस्थिति  ों

 में  यह  सामग्री  अनधिकृत  व्यक्तियों  को  कबाड़ी  माल  के  रूप  में  बेची  अथवा  सौंपी  नहीं  जानी  चाहिए  थी  ।
 ना  के  स्थानीय  अधिकारियों  को  तुरन्त  सुचित  किया  गया  और  उनके  सहयोग  से  जांच

 ल
 at

 जा  रही  है
 ।.  feta  नें

 विस्फ़ोटक  पदार्थ  अधिनियम  तथा  retreat

 द
 fear  के  दो  मामले  दर्ज  किए  हैं

 हू
 ।  मामलों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 कारी  जांच प्रदेश  सरकार  के  अनुरोध  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का
 ए

 वरिष्ठ

 में  उत्तः उनकी
 सहायता  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश

 भेजा  जा ना  रहा  है  और म  गर  यह  प्रश्न  सरकार  के

 =  था
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 13  1896  अविलम्बनीय  लॉक  महत्व  के  विषय  की  ओर

 ध्यान  दिलाना

 ा

 विचाराधीन  है  fe  क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  जांच  पड़ताल  के  लिए  इस  मामले  को  हाथ
 में  लेता  चाहिए  ।

 +
 श्री  एस०  बनर्जी  +  रक्षा  मंत्री  को  इस  समय  sof धाए  मत sl  होना  चाहिये

 ही  परेशान था  ।  कानपुर  में  हजारों  रक्षा  कर्मचारी  हैँ  जिन्हें  अकारण  किया  गया  है  ।  रक्षा
 मंत्री  को  एक  वक्तव्य  देना  चाहिये  |

 श्री  ज्योति तय  aa  रक्षा  मंत्री  उपस्थित  होना  चाहिये  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  रक्षा  मंत्री  तक  पहुंचा  दूंगा  ।  श्री  शशिभूषण  |

 Shri  Shashi  Bhushan  (South-Delhi)  :  Shri  Paras  is  still  absconding,  he  has  not
 been  traced  till  now.  He  could  have  been  traced,  had  the  Police  wanted  to  trace
 him  out.  Recovery  of  the  Shells  reveal  that  they  are  meant  for  use  in  the  Artillery
 units  of  the  Indian  Army  and  this  material  should  not  have  been  sold  or  handed
 over  to  any  unauthorised  person  as  junk.  Explosive  contents  from  these  shells  are
 taken  out  and  are  utilised  in  manufacturing  cartridges.

 It  is  really  surprising  that,  even  after  having  maximum  precautions  to  protect
 the  armaments  factories  and  material  therein,  as  to  how  such  arms  are  found  with
 unauthorised  junk  dealers.  When  enquiry  is  conducted,  on  record  such  material  is
 found  as  used  material.  Anti  aircrafts  gun  gells  and  antitank  bombs  found  with  the

 junk  dealers  are  shown  as  used  by  the  army  in  practice.  Such  dealers  are  the
 traitors  and  they  should  be  given  harsh  punishment.

 Sir,  this  question  requires  serious  considerations.  The  case  should  be  referred
 to  CBI  for  enquiry,  I  would  also  like  to  request  the  lawyers  not  to  plead  the  cases
 of  such  traitors.  These  people  are  a  danger  to  the  security  of  the  nation.  1  will
 again  request  that  this  case  should  be  handed  over  to  CBI  for  enquiry  and  the

 persons,  whosoever  he  may  be,  found  guilty  should  be  arrested.

 Shri  Uma  Shankar  Dixit  :  We  have  produced  all  the  information  so  far  available
 with  us.  The  Government  of  Uttar  Pradesh  would  extend  all  possible  help  in  this
 regard.  On  the  request  of  U.  P.  Government,  a  Senior  officer  of  the  CBI  was

 deputed  to  U.P.  to  help  them  in  their  investigation.  The  Question.  regarding
 handing  over  the  case  to  CBI  will  be  considered  after  the  report  from  U.P..  Govern-
 ment  is  received.

 Shri  Nawal  Kishore  Sharma  (Dauga):  Sir,  the  recovery  of  live  Shells  from  two

 Kanpur  godowns  is  a  serious  matter.  It  does  not  matter  whether  the  investigation
 is  made  by  CBI  or  by  UP  Government,  the.  important  thing  is  that  facts  of  the
 case  should  be  brought  to  light.

 The,  Hon.  Minister  has  said  that  these  shells  were  for  use  in  Artillery  units  of
 Indian  Army.  I  want  to  know  as  to.  how  these  shells  were  taken  out  from  the
 godowns  of  the  Army  and  were  recovered  from  the  house  of  a  junk  dealer.  May
 I  also,  know  whether  these  shells  were  sold  as  junk  and  if  so,  the  names  of  the
 officers  who  are  guilty  of  negligence,  Is  there  any  conspiracy  regarding  these  shells.
 The  recovery  of  bombs  reveals  the  planned  conspiracy  which  was  a  danger  to  the
 Security  of  the  nation.

 May  I  know
 whether  ‘the  Hon.  Minister  is  confident  that  these  bombs  have  been

 taken  out  from  ammunition  depot  and  if  so,  the  name  of  the  Depot.

 Thirdly,  I  want  to  know  whether  the  people  who  are  absconding  have
 any  relations  with  certain  high-ups  and  if  so,  the  names  of  those  people.  Besides
 this  I  would  also  like  to  know  whether  the  property  of  such.  people  have  been
 seized.  and  whether.  the  government  have  taken  any  stringent  legal  measure  against
 these  people.
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 ्

 Calling  A  tention  to  a  Matte
 t

 Public  Importa
 Chaitra  13,  1896

 (Saka)

 —
 5  i  Uma  Shankar  Dixit  :  Sir,  we  have  alr  ead dy  produced  the  rep  we  have
 ved  from  the  Uttar  Pradesh  Government.  As  regards  his  other  ons,

 is  not  possible  for  me  to  say  anything  unless  the  investigation  15  co  ete

 Any  way,  this  is  a  serious  matter  and  it  should  be  taken  immediatel  th
 the  seriousness,

 श्री  ज्योतिमंय  इस  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  उत्तर  रक्षा  मंत्री  द्वारा  जाना

 चाहिये  था  क्योंकि  यह  मसला  उन्हीं  से  अधिकांशता  सम्बन्धित  है  ।  इस  मामले  में  श्रमिकों

 को
 दोषी  ठहराने

 का  प्रयत्न  किया  गया  है  तथा  उनको  बचाने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  जो
 स्तव  में  दोषी  |

 एक  वर्ष  qa  कलकत्ता  में  डायनामाइट  की  1800  छड़  पकड़ी  गयी  थी  ।  यह  मिला

 यहां  भी  उठाया  गया  था  परन्तु  सरकार  ने  कहा  कि  सदन  को  सुचित  कर  दिया  जायगा  | =

 ff
 अभी  तक  कुछ  भी  नहीं  हुआ  है  ।  ये  छड़े  कौन  कहां  से  किस  प्रकार

 ं  तथा  किस  प्रयोजन  से  लाई  गयीं  और  sar  कार्यवाही  की  A
 इन  प्रश्नो ंके

 उत्तर

 हन  2  |

 दुर्गापुर  में  एक  कमर  में  एक  पाकिस्तानी  हथगोला  फेंका  गया  ।  बहुत  से  कर्मचारियों  को

 चोट  2
 ।  हमने  गह  मंत्री  महोदय  को  इस  घटना  की  सुचना  दी  परन्तु

 गया  >  ।
 अभी  तक  कुछ  नहीं  किया

 ec  बंगाल  में  भी  10,000  क/रतूस  पकड़े  गये  ।  उत्तर  प्रदेश  में  गैर  कानूनी  हथियार

 ये  गये  ।  इस  बारे  में  भी  कुछ  नहीं  किया  गया  |
 क

 ...  कानपुर  इस
 मामले  में

 मैँ  यह
 बात  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  गृह  मंत्रालय ने

 (
 रक्षा  मंत्रालय  से  कोई  बात-चीत  की  है  और  अपने  मंत्रालय  को  प्रत्येक  प्रकार  के

 ,
 बारूद  की  उपयुक्तता  अवधि  के  बारे  में  बताने  का  प्रयास  किया  है  ।  बहुत  से  अधिकारी

 _  बनाने  के  उद्देश्य  से  नीलामी  में  रूचि  रखते  हैं  ।  सरकार  अहिंसा  की  बात  करती  है  दूसरीਂ  ओर
 ध् _

 अपने  राजनैतिक  उद्देश्यों  की  पति  के  लिये  अपने  मित्रों  को  हथियार  उपलब्ध  कराने
 म

 आश्वासन  देती  है  ।  क्या  गोला-बख़ुद  की  नीलामी  बन्द  करने  के  लिये  रक्षा  मंत्रालय  से

 अनुरोध  किया  गया  है  ?  :  उन्हें  अलौह  धातुओं  ar  प्रयोग  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ?

 श्री  शशिभूषण  ने  इस  प्रकार  के  गोला-बारूद  रिव:लवर  बनाने  की  बात  करह
 है

 ।
 इससे

 qq रीवोलवर  कभी  भी  नहीं  बनाये  जा  सकते  हैं  ।  आज  देश  में  इस  प्रकार  का  बहुत  से  2

 गोला-बारूद  भरा  पड़ा  है  ।  सरकार  उस  नियंत्रण  नहीं  कर  पा  wt  है  ।
 हम  इन

 बातों  का  विस्तारपूर्वक  उत्तर  चाहते  हें  ।

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  हमें  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  केवल  इतनी  जानकारी  मिली  है  कि

 यह  गोदाम  श्रीराम  गुप्ता  का  था  ।  वे  कबाड़े
 कां

 व्यापार  करते  हैं  ।

 बरामद  सामग्री  का  ब्यौरा  अभी  प्राप्त  होना  फिर  भी  यह  अनुमान  लगाया  गया है

 कि  उक्त  व्यापारियों  को  विस्फोटक  शेल  कबाड़े  के  साथ  ही  प्राप्त  हो  गये  ।  शैलों  ऊपर

 पंक्तियां  ई  और  एफ  ।  यदि  मानवीय  सदस्य  आवश्यक  सम  तो  में
 ७१

 र  जो  लिखा  गया  है  उसे  पढ़कर  बता  सकता  हूं  ।  थ

 े  प्रसन्न भाई  मेहता  कानपुर  की  घटना  एकाकी  घटना  नहीं  दर  द
 दौरान  बहुत  से  राज्यों  विशेषकर  सीमावर्ती  राज्यों  में  अवैध

 बारूद  प  गया  है  ।  यह  कोई  षड़यंत्र  चल  wer है ४  और सरकार इसका  पता  लगाने  में
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 अप्रैल  1974  सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 असफल  रहीं है  ।  बहुत से  संस्थानों  पर  विदेशी
 हथियार

 पाये  गये  हैँ  ।  ये  हथियार  किन  देशों

 के  हूं  ।  क्या
 |  कानपुर  में  बरामद  हुये  बम  विदेशी हैं  ?

 आग्नेय  शास्त्र
 तथा बम

 बनाने  से

 सम्बन्धित  षड़यंत्र  का  पता  लगाने  के  fat  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित :  जो 7 Fo  बता  चुका  हूं  उससे  अधिक  मुझे  और  कुछ  नहीं

 कहना  है
 ।  ये

 शैल  विदेशी  नहीं  हूँ
 ।

 ये  शैल  एक  गोदाम  में  पाये  गये
 ।

 अपराधी
 इन

 शैलों
 को  बोरियों में  बन्द  करने  का  प्रयास कर  रहे  थे  ।  इस  समय  इससे  अधिक  बताना  संभव

 दीं  है  क्योंकि  और  सम्बद्ध  जानकारी  अभी  उपलब्ध  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  निहार  भास्कर  ह  एक  गम्भीर  मामला  है  इसीलिये
 हम  सरकार

 का  ध्यान  इस  ओर  दिला  रह  ह  |  एसी  घटनाओं  से  बहुत  से  लोग  सम्बन्धित  हू ँ।  यह  कायें
 केवल  उत्तर  प्रदेश  की  पुलिस  को  श  नहीं  है  ।  क्या  दूसरी  जांच  का  कायें  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  को  दिया  जायगा

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित :  मैं  इसका  उत्तर  दे  चुका  हूं  ।  यदि  अवश्यक  होगा  तो  यह  कार्य

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपा  जायेगा  ।

 सभा  पाल  पर  रख  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 अखिल  भारतीय  dat  अधिनियम

 गृह  मंत्रालय  तथा
 कामिक

 विभाग
 में

 राज्य  मंत्री  a (at  राम  निवास
 :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  :  अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)
 के  अन्तत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  में  पद-संख्या  संशोधन

 1974,  जो  भारत  के  दिनांक  16  मार्च  1974  में  अधिसूचना  संख्या
 सा०्सां०्नि०  269  में  प्रकाशित हुए  थे

 भारतीय  पुलिस  सेवा  दूसरा  संशोधन  1974  जो  भारत  के  राजपत्र
 दिनांक  16  मान  1974  अधिसूचना  संख्या  सासानी  270  में  प्रकाशित

 हुए थ  ।

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  में  पद-संख्या  दूसरा  संशोधन  विनियम
 1974,  जो  भारत  के  दिनांक  16  मार्चे  1974  में  अधिसूचना  संख्या
 सासानी  271  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  चौथा  संशोधन  1974,  जो  भारत  के
 दिनांक  16  मान  1974  में  अधिसूचना  संख्या  सासानी  272  में

 प्रकाशित हुए  थे

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  पद-संख्या  दूसरा  संशोधन
 1974,  जो  भारत  के  दिनांक  16  1974  में  अधिसूचना  संख्या
 सा०  ato  नि०  273  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 अखिल  भारतीय  सेवा  संशोधन  1974,  जो  भारत के
 दिनांक  23  a  1974  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०्सां०नि०  282  में
 प्रकाशित  हुआ  था  ।

 [warera  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०
 6608/74]
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 उद्योग  car  1951

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  राना  )  मैं  उद्योग
 तथा  1951  की  धारा  ise  की  उपधारा  (2)  के  अन्तरगत  fret

 लिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एके-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं  ।

 महालक्ष्मी  मिल्स  कम्पनी  ब्यावर  के  प्रबंध के  बारे

 में  सोआ  788(5 )
 जो  भारत  के  दिनांक  20  1973  में

 प्रकाशित  हुआ  था  |

 हीरा  मिल्स  उज्जैन  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  सोआ  38  जो  भारत

 के | है ड  1974  + a दिनांक  15  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 न्यू  भोपाल  टेक्सटाइल  मिल्स  भोपाल  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  सोआ
 54

 जो  भारत  के  दिनांक  21  1974  में  प्रकाशित
 हुआ

 था  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  zo  6609/74]

 वर्ष  1974-75  के  लिये  भारतीय  डाक  और  तार  विभाग  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  व्यय  सम्बन्धी

 अनुदानों  को  माँगें

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Sto  शेर  :  मैं  श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया  की  ओसारे

 at  1974-75  के  लिए  भारतीय  डाक  और  तार  विभाग पर  केन्द्रीय  सरकार  के  व्यय  नम्बर

 अनुदानों  की  मांगों  तथा  अंग्रेजी  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 हूं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  6610/74|

 अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति

 COMMITTEE  ON  SUBORDINATE  LEGISLATION

 10  ai  प्रतिवेदन

 श्री  बिक्रम  महाजन  मेँ  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  की  शेयर  सिफारिशों

 पर  सरकार  दवारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 हुं  ।

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 osat  प्रतिवाद

 वर्ष  1970-71  के  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन श्री  ज्योतिमंय  बसु  होकर )
 ’

 #
 के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  र  |  है  के  oof  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों

 पर  सरकार  दवारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 हुं  ।
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 13  1896  समितियों  के  लिय  निर्वाचन

 समितियों  के  लिये  निर्वाचन

 ELECTIONS  TO  COMMITTEES ad

 प्राक्कलन  समिति

 श्री  आर०  न  सिन्हा  : में  प्रस्ताव  करता हूं  :

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमों

 के  नियम  311  के  उपनियम  (1)  दवारा  अपेक्षित  रीति  1  1974  से  आरम्भ

 होने  वाले  और  30  1975  को  समाप्त॑  होने  वाले  कार्यकाल  केलिए  प्राक्कलन

 समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  30  सदस्य  निर्वाचित

 करें  प

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमों

 के  नियम  311  के  उपनियम  (1)  दवारा  अपेक्षित  रीति  1  1974 से  आरम्भ

 होने  वाले  और  30  1975  को  समाप्त  होने  वाले  कार्यकाल  के  लिए  प्राक्कलन

 समिति  के  सदस्यों  के
 रूप

 में
 करने

 के  लिए  अपने में
 से  30  सदस्य  निर्वाचित

 सदमे

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 (3)  लोक  लेखा  समिति

 शी  ज्योतिमंय  बसु  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 इस  सभा के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी

 नियमों  के  नियम  309%  उपनियम  (1)  दवारा  अपेक्षित  रीति  1  1974  से

 आरम्भ  होने  तथा  30  1975  को  समाप्त  होने  वाले  कार्यकाल  के  लिए

 लोके  लेखों  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  15  सदस्य

 निर्वाचित  करें  पै

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 fae  इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी

 नियमों
 के

 नियम  309
 के

 उपनियम  (1)  दवारा  अपेक्षित  रीति  1  मई  1974
 से  आरम्भ  होने  वाले  तथा  30  1975  को  समाप्त  होने  ae  कार्यकाल  के  लिए

 लोक  लेखा  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने में  से  15  सदस्य
 निर्वाचित  करें  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted,

 ह्ाय्याय्न श्री  बत  दि  सम्मान  करता  ह

 यहँ  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती है  कि  राज्य  सभा  1  1974
 आरम्भ  होने  वाले  तथा  30  अप्रैल  1975  को  समाप्त  होने  वालें  कार्यकाल  के
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 तय ज्योति मंथ

 लिए  इस  सभा  की  लोक  लेखा  समिति  के  साथ  सहयोजित  करने ws १  है  के  लिए  राज्य  सभा

 से  सात  सदस्य  नाम निर्दिष्ट  करने  के  लिए  सहमत  हो  और  राज्य  सभा  दवारा  इस

 प्रकार  नाम निर्दिष्ट  सदियों  के  नाम  इस  सभा  को  सुचित  करे  ।

 rena  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  1  1974

 से  आरम्भ  होने  वाले  तथा  30  1975  को  समाप्त  होने  वाले  कार्यकाल

 लिए  इस  सभा  की  लोक  लेखा  समिति  के  साथ  सहयोजित  करने  के  लिए  राज्य  सभा  से  सात

 सदस्य  नाम  निर्दिष्ट  करने  के  लिए  सहमत  हो  और  सभा  दवारा  इस  प्रकार

 निर्दिष्ट  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सुचित  करें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति

 श्रीमती  सुभद्रा  जोशी  में  प्रस्ताव  करती  हूं

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  संबंधी  नियमों

 के  नियम  312@  के  उपनियम  (1)  में  अपेक्षत  रीति  1  म  1974  आरम्भ

 होने  वाले  30  1975  को  समाप्त  होने  वाले  कार्यकाल के  लिए  सरकारी

 यक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अप  में  15

 सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रत  यह  है

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रकिया  तथा  कार्य-संचालन  संबंधी  नियमों

 1974  आरम्भ के  नियम  के
 उपनियम  (1)  में  अपेक्षित  रीति  1

 होने  वाले  30  1975  को  समाप्त
 होने

 वाले  कार्यकाल
 के

 लिए  सरकारी

 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  15

 सदस्य  निर्वाचित  करें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 श्रीमती  सहारा  जोशी  में  प्रस्ताव  करती  हूं

 ‘fe  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  &  कि
 राज va

 सभा  1  मई

 1974 से  आरम्भ  होने  वाले  तथा  30  1975  को  समाप्त  होने  वाले  कार्यकाल

 के  लिए  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  साथ  सहयोजित  करने  लिए
 सभा  से  सत  सदस्य  नाम  निर्दिष्ट  करने  के  लिए  सहमत  हो  और  राज्य  सभा  दुबारा

 इस  प्रकार  नाम निर्दिष्ट  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सुचित  करें  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  mer यह  है

 यह  सभा  राज्य  सभा  से
 सिफारिश  करती  हैं  कि  राज्य  सभा  1  1974

 से  आरम्भ  होने  बाले  तथा
 30

 अप्रैल ध  ‘Ty
 _

 1975  को  समाप्त  होने  वाले  कार्यकाल  के
 sassy न  जे  सरला  सम्बन्धों लिए  सरकारी  समिति  के  साथ  सहयोजित  करने  के  लिए  राज्य
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 3  1974  संसद  सदस्यों  को  आपत्तिजनक  कैलेंडरों  के  कथित

 वितरण  के  बारे  में

 नि

 सभा  से  सात  सदस्य  नाम-निर्दिष्ट  करने  के  लिए  सहमत  हो  और  राज्य  सभा

 दूबारा  इस  प्रकार  नाम-निर्दिष्ट  सदस्यों  के  नामਂ  इस  सभा  को  सुचित  करें  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 ns  ee

 बागान  श्रम  )  विधेयक

 PLANTATION  LABOUR  (AMENDMENT)  BILL

 संयुक्त  समिति  में  सदस्य  नियुक्त
 करने  की  राज्य  सभा  की  सिफारिश  पर  सहमति

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  की  इस  सिफारिश से  कि  लोक  सभा  बागान  श्रम

 1951  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त
 समिति  में  श्री  जी०  बकटस्वामी  दवारा  त्याग  पत्र  दिय  जाने  के  कारण  रिक्त हुए
 स्थान  पर  लोक  सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त  सहमत  है  तथाਂ  संकल्प  करती

 हैं  कि  रिक्त  हुए  स्थान  को  भरने  के  लिए  उक्त  संयुक्त  समिति  में  श्री  बाल  गोविन्द

 बर्मा  को  नाम-निविष्ट  किया  जाये  प

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  की  इस  सिफारिश  से  कि  लोक  सभा  बागान  श्रम

 1951  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  समिति
 में  श्री  जी०  वेंकटस्वामी  दवारा  त्याग  पत्र  दिये  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर

 लोक  सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त  सहमत है
 तथा  संकल्प  करती  है  कि  fear हुए

 स्थान  को  भरने  के  लिए  उक्त  संयुक्त  समिति  में  श्री  बल  गोविन्द  वर्मा  को  नाम
 निर्दिष्ट  किया  जाये  ही

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 ad  ee  et  Re  लकन नन

 संसद  सदस्यों  को  आपत्तिजनक  कलेंडरों  a  कथित  वितरण  के  बारें  में
 TIT: RE.  INS!  RIBUTION  OF  ALLEGEDLY  OFFENS  TWH ह  CALENDARS  TO  M.  PS.

 शी  ज्यॉतिमेंय  बसु
 :  मैं  कोका  कोला  में  ता  य

 ा  lacey Toned  q  बारे  में  एक  निवेदन
 करना  चाहता  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मेंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 श्री  एस०  ए०  इमाम  |  एक  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  +

 अध्यक्ष  महोदय  इस  समय  विशेषाधिकार  का  कोई  मामला  नहीं  है  ।
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 श्री  एस०  इमाम  महोदय  संसद्‌
 सदस्यों

 त्ति जनक  क़लन्दर  बांटा

 जा  रहा  ।  यह  कलेक्टर  पंजाब  सरकार  ने  छापा  तय Na  स्प्रदायिक हैं

 अध्यक्ष
 महोदय  :

 मेरे  विचार  से  इसमें  कोई  बुराई  नहीं  हैं  ।

 श्री  एस०  To  शमीम
 ह

 ह

 ।
 यह

 निर्णय  करने  से  पुर्व  आप  इसे

 यह  कलेक्टर  संसदीय  सचिवालय  द्वारा  संसद  सदस्यों  को  वितरित  किया  जा  '  हैँ  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  यदि  सदस्यों  को  एसा  कलेक्टर  बांटा त्ति-उत्तर

 रहा  है  जो  राष्ट्रीय  एकता  के  विरुद्ध  हैं  तथा  साम्प्रदायिकता  उभारनेवाला  है  तो  सभा  को

 हत
 मामले  की  ओर  ध्यान  देना

 चाहिये
 ।

 श्री  एस०  ए०  हामीम  आप  मुझे  यह  बताने  की  अनुमति  क्यों  नहीं  देते
 क  इसी

 विशेषाधिकार
 का  हुआ  है

 ?.

 att  ब्यामनन्दन  मिश्र  माननीय  सदस्य  को  ae  बताने  की  अनुमति  दी  जाए
 का  पता

 fa
 वि ना

 पदाधिकार  का  हनन  प्रकार  gat  है  ।  सभा  को  वास्तविक

 चाहिये  वह  निर्णय  कर  सके  कि  विशेषाधिकार  के  का  क
 मता

 है  अथवा

 नहीं
 ।

 +
 ..  अध्यक्ष  महोदय

 +  कृपया  बन  जाइए  ।  कुछ  कलेक्टर  बांट  जा  रहे  ।  इतनी  at

 बा  र  का  कोई है  ।  माननीय  सदस्य  उस  बारे  में  अपनी  बात  कह  सकते  हैं  ।  विशेष

 प्रश्  नही

 it  एस०  ए०  शमीम  ण  at  भीਂ आप  मूझे  कुछ  कहने  तो  दीजिये  ।  इन  का

 tat  है  ।  आप  कुछ  समय  के  लिये  इसे  तो  कृपया  बन्द  कराइये  ।

 +
 द  अध्यक्ष  महोदय

 +  यहं  बात
 मानी  जा

 सकती  है  |
 ्

 2  Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  Sir,  I  rise  on  a  point  of  order.  This  caler  1  as

 shown  to  me  by  a  Congress  Member.  I  thought  it  was  a  serious  matter.  Therefore,
 द I  advised  him  that  this  matter  should  be  taken  up  with  the  Prime  Minister  and  the

 I,  now, Minister  of  Home  Affairs.  I  am  sorry  that  my  advice  was  not  accepted.

 काक
 suggest  that  the  Government  should  be  instructed  to  look  into  this  matter.
 calendar  should  be  withdrawn

 श्री  एस०  ए०  क़ासिम  स्वयं  पंजाब  जिसने  इसे  छाप  इस  पर  शर्मिन्दा है

 *
 अध्यक्ष  महोदय  कृपया  बैठ

 जाइये
 ।  मैं  ने  ये  चित्र  देखे  हैं  ।  संग्रहालयों  और  कालेजों

 आदि  अनेक  स्थानों  पर  एसे  चित्र  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  इन  चित्रों  में  एक  सम्प्रदाय  द्वारा  दूसरे  सम्प्रदाय  पर
 आत  चार  दिखाये  गये  हैं  ।  अतः  इनमें  दोनों  सम्प्रदायों  में  पारस्परिक  वैमनस्य  बढ़ावा

 मिल  सकता है

 ध्यक्ष  महोदय  इसमें  कुछ  एसे  चित्र  भी  हैं  जिनमें  अंग्रेजो ंके  साथ  दिखाया  गया  है
 '

 a  एस०  Yo  हामीम  :  महोदय  !  क्राप  नि
 उचित

 सिद्ध

 अध्यक्ष  दय :  ल आप  यह  भी  कह  सकते  हैं  ही
 दिल्‍ली

 में  अभी  तक
 एसे

 स्थान

 क्यों  विद्यमान  है  जिनसे  अत्याचारों  का  स्मरण  होता  है  ।.
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 13  1896  संसद  को  आप  त्ति जनक  कैलेंडरों  के  कथित

 विवरण  के  बारे  में

 श्री  Uo  क०  गोपालन  :  प्रश्न  यह  है  कि  इस  कलेक्टर  में  एसे  चित्र  हैं  जो

 सरकार  की  राष्ट्रीय  एकता  तथा  साम्प्रदायिक  सद्भावना  की  नीति  के  विरु दूध  हैं  ।  इन  चित्रों

 में  दो  सम्प्रदायों  को  परस्पर  लड़ते  हुए  तथा  जिसमें  हत्या  करते  हुये  देखकर  युवकों  पर  बहुत

 बुरा  प्रभाव  पड़ेगे  तथा  उनके  दलों  में  एक-दूसरे  के  लिये  घृणा  उत्पन्न  हो  जाएगी  ।

 o प्रधान  मंत्री  तथा  सभा  की  नेता  इंदिरा  गांघी )  यह  बहुत  ही

 नाजुक  मामला  है  तथा  मेँ  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करती  हूं  कि  इस  मामले  पर  आगे

 बहस  करने  में  कोई  लाभ  है  |

 ह
 कुछ  माननीय  सदस्य  o  उसका  वितरण  बन्द  कीजिये  ॥

 )

 > श्रीमती  गांधी  :  मुझ  बताया  war  था  कि  इसका  वितरण  रोक  दिया  गया  ।  यदि

 यह  बात  गलत  है  तो  मेँ  इसकी  जांच  करूंगी  ।  सरकार  भी  एसी  बातों  को  पक्ष  में  नहों  है
 जिनसे  साम्प्रदायिक  भावनाओं  को  चोट  पहुंचे  ।  लेकिन  कुछ  चीजें  एतिहासिक  हैं  ।  हमें  अपने

 बच्चों  को  मसीह  शिक्षा  देनी  चाहिए  कि  करे  एतिहासिक  घटनाओं  से  उत्तेजित  न  हों
 ।

 ह श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  प्रश्न  यह  है  कि  एक  राज्य  सरकार  द्वारा  ऐसे  कलेक्टर  बांटे

 जाने  में  क्या  औचित्य  जो  भारत  सरकार  नीतियों  के  विरुद्ध  हैं  ।

 श्रीमती  इंदिरा  गाँधी  :  राज्य  सरकार  से  गलती  हो  सकती  है  ।  मैं  इन  चित्रों  को

 कतई  उचित  नहीं  ठहरा  हूं  ।  मैं  स्वयं  इस  प्रकार  की  तस्वीरों  को  पसंद  नहीं  करती  ।

 ह  इस  पर  देश  में  विद्यमान  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखकर  विचार  करना  होंगा  ।

 इस  बात  क  fro  अध्यक्ष  महोदय  ही  करेंगे  कि  क्या  इनको  सभा  में  वितरित  किया

 जाना  चाहिये  या  तथा  भविष्य  के  लिये  इस  बारे  में  क्या  किया  जाये  ।  में  इतना
 अवश्य  कहना  चाहती  हूं  यह  कार्य  जानबुझकर  किसी  की  भावनओं  को  चोट  पहुंचाने  के  लिये

 नहीं  किया  गया  होगा  ।  पंजाब  सरकार  धर्मं  निरपेक्षता  की  नीति  में  पूरा  विश्वास  रखती है  ।

 ह ह श्री  एस०  ए०  शमीम  आप  कुछ  भी  कहें  आप  इसका  पक्ष  ले  रही  हैं  ।

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  मैं  केवल  यह  कह  रही  हूं  कि  यह  नाजुक  मामला  है  तथा

 हमें  कोई  नहीं  कहनी  चाहिए  जिसकी  प्रतिक्रिया  हो  ।  यदि  इसका  वितरण  नहीं
 रोका  तो  उसकी

 जांच  जाएगी  ।

 प्रो  मधु  दंडवते  :  मैं  एक  अन्य  गम्भीर  मामले  की  ओर  आपका  ध्यान
 दिलाना  चाहता  हुं  ।  प्रधान  मंत्री  6  तारीख  को  पूना  जा  रही  है  ।  महाराष्ट्र  के  एक  मंत्री ने ss
 घोषणा  की  हैं  कि  5000  कांग्रेसी  वहां  लाठी  लेकर  विपक्ष  पीटने  के  लिये
 मराठा  में  इस  आशय  के  समाचार  प्रकाशित  हुये  हैं  ag  संगठन  स्वतंत्रता
 को  नष्ट  करता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बिना  मेरी  अनुमति  के  ऐसी  बातें  मत  उठाइये  ।

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  :  में  माननीय  सदस्य  माननीय  सभा  का  ध्यान  मेयर  द्वारा
 दी  गई  धमकी  की  ओर  दिलाना  ।  यह  बात  उसके  में  दी  गई  ।  मंत्री  ने
 उत्तेजनावश  एसा  कह  दिया  होगा  ।
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 d  to  the State  ent  re.  President’s  Order  in
 reg

 Chaitra  13,  1896  (Saka
 Aut  isation  of  Expenditure  out  solidated

 Fund  of  Pondicherry

 ०
 मधु  दिए  :  यदि  उन्होंने  उत्तेजन  तो  बाद  में  उन्हें  एक  वक्तव्य

 त  एसी

 शग

 करना  चाहिये  था  ।

 हो
 हयामनन्दन  मिश्र

 जानना  चाहता  हूं  कि  5000

 के  लिये  भजा  desi

 को

 चढ़ाई  क  जाना  भी  प्रतिक्रिया  मात्र  थी  ?  (

 पांडि  दी  की  संचित  fafa  में  a  किये  जाने  वाले  व्यय  के  प्राधिकरण  के  सम्बंध  म

 राष्ट्रपति  के  आदश  के  बारें  में  वक्तव्य

 STA  EMENT  RE.  PRESIDENT’S  ORDER  IN  REGARD  TO  THE  AUTHORIS.
 F  EXPENDITURE  OUT  OF  CONSOLIDATED  FUND  OF  PONDECHERI  प

 अध्यक्ष  महोदय  अब  श्री  गोखले  कल  उठाय  गय  कुछ  मामलों  का  उत्तर  दंग

 सच  राज्य  क्षेत्र fafa,  न्याय  -  और  कानों  कार्य  मंत्री  एच०  आर०

 अधिनियम  के  अधीन  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई
 अधिसूचनाओं

 के  विधि  पक्ष  a

 औचित्य  के  बारे  में  मैंने  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  को  बड़े
 ध्यानपूर्वक  सुना  था  ।  बात

 ह  यह  है  कि  जिस  स्थिति  का  सामना  हमें  करना  पड़ा  था  वह  अभूतपूर्व  और  कुछ  fat

 भी  थी  ।  हमें  कानूनी  ढ़ंग  से  उचित  काम  करना  था  ।  माननीय  सदस्यों  को  पता  होगा  ि

 20  1974  को  पांडिचेरी  में  राष्ट्रपति  शासन  लगू  हुआ  था  और  विधान  सधा  कां

 विघटन  कर  दिया  गया  था  ।  उन्होंने  लेखानुदान  पास  करना  था  परन्तु  वे  एसा  न  कर  सके

 और  सरकार  का  पतन
 हो

 गया  ।  उस  सरकार  ने  29  तारीख  को  बजट  और  वित्तीय

 विवरण  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजे  ।  इस  वित्तीय  मामलों  को  सभा  के  समक्ष  लाने  की  प्रक्रिया

 '
 का  उसी  दिन  पालन  करना  लगभग  असम्भव  था  |  यह  मामला  लेखानदानों  के  लिय  केवल

 विधेयक  प्रस्तुत  करने  नहीं  था  ।
 हमें

 सभा  के  वित्तीय  विवरण  और  फिर  qe  बजट
 ह

 ;
 तथा  कुछ  अवधि  के  लिये  विनियोजन  विधेयक  के  रूप  में  लेखानुदान  विधेयक  भी  संसद  से

 पास  करवाना  था  क्योंकि  29  ara
 कॉ

 दिन
 महीने

 का  अन्तिम  दिन  था  ।  संसद  की  30

 और  31  att  तथाਂ  1  अप्रैल  को  बैठक  नहीं  थी  i  इस  लिये  यदि  लेखानुदान  पास  होता

 तो  वह  29  मान  को  ही  होता  था  जो  व्यावहारिक  नहीं  था  ।  पांडिचेरी  सरकार  के

 प्रस्तावों  को  ज्यो  का  त्यों  सभा  में
 नहीं

 रखा  जा  सकता  था  |  हमें  उनकी  छानबीन  भी

 करनी  थी  ।  यह  सब  काम  29  को  करने  का  अर्थ  यह  था  कि  दोनों  सभाओं  के  लिये  उनकी

 कम  से  कम  1600  प्रतियां  छपी  जातीं  और  यदि  एक  ही  सभा  का  सत्र  होता  तो  कम  से

 कम  600  प्रतियों  की  आवश्यकता  ताकि  उन्हें  संसद  सदस्यों  को  बांटा  जा  सके  ।  परन्तु

 यह  सारा  काम  29  तारीख  को  पुरा  करना  असम्भव  फिर  यह  काम  31
 तारीख

 से  पहले  होना  भी  आवश्यक  था  ताकि  संघ
 राज्यक्षेत्र

 का  प्रशासन  ठप्प  न  हो  जायं  ।  प्रति

 दिन  के  कामकाज  के  लिये  संचित  निधि में  से  धन  खर्चे  feat  जाना  और  एक  दिन  के  लि

 गर्भ ी  अनधिकृत  व्यय  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती

 है  का  हवाला  दिया  गया  था  ।  मैं
 ने  इस  मामले  पकी  जांच-पाताल  की  है  ।

 दन
 दोनों  मामलों  की  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  वे  एक  जैसे  नहीं  है  ।  यह

 के
 उड़ीसा

 के  राज्यपाल  ने  23  1961  को  अध्यादेश  जारी  किया  था  ।  वरी

 ह  म  च ट्रपति  ने  अनुच्छेद  356  के  अधीन  राष्ट्रपति  शासन  की  घोषणा  की
 थी

 क  गे  वित्त  मंत्री  ने  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  के  बारे  में  सभा  में  वरण  प्रस्तुत
 किया  था  दोनों  परिस्थितियों  में  अन्तर  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  उड़ीसा  में  यह  प्रति  23  ar
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 3  1974  पॉंडिचेरी  की  वंचित  fafa  में  से  किये
 जानेवाले  व्यय  के

 अधिकरण  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  के  आदेश  के  बार  में

 25  फरवरी  को  पदा  हुई  थी  अर्थात  31  1961  से  कुछ  सप्ताह  पहले  और  इसीलिए
 अध्यादेश  जारी  करने  की  कार्यवाही  को  उचित  नहीं  समझा  गया  ।  सरकार  ने  उस  मामले

 को  सभा  के  समक्ष  लाना  उचित  समझे  और  इस  सभा  ने  उसको  पास  कर  दिया  था  i

 लोक  सभा  में  पास  होने  के  बाद  राज्य  सभा  की  aa  भा  बलाया  गया  था  और  30  ara

 1961  को  पास  कर  दिया  गया  था  ।  प्रस्तुत  मामले  में  28  मार्चे  का  विधान  सभा  का

 विघटन  हुआ  था  |  बजट  सम्बन्धी  कागजात  29  मारे  का  लगभग  12  बज  केन्द्रीय  सरकार

 के  पास  पहुंचे  ।  उन  की  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  '  कोई  समय  नहीं  बचा  था  i

 वास्तव  में  परिस्थितियां  ऐसी  पैदा  हो  गई  थी  कि
 संसद

 29  तारीख  को  विनियोजन  विधेयक

 पास  नहीं  कर  सकती  सरकार  द्वारा  की  गई  वैध  कार्यवाही  से  स्पष्ट  है  कि  संसद  की

 उपेक्षा  करने  का  सरकार  का  कोई  इरादा  नहीं  था  ।

 संघ  राज्य
 क्षेत्र

 अधिनियम  की  धारा  51  के  अधीन  राष्ट्रपति  ने  उदघोषणा  जारी-की  थी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  अनुवाद  की  ओर  fama  चाहता

 इस  अनुच्छेद  में  fam
 हैं

 कि  संसद  किसी  भी  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लि  कानून
 बन

 सकती  है  ।  इस  प्रकार  बना  गये  कानून  चाहे  वहू  संविधान  के  ara  उपबन्धों
 विपरित  संशोधन  नहीं  माना  जायगा  और  उसका  इस  कारण

 विरोध  नहों  किया  जा

 सकता  कि  ag  असंवैधानिक  संघ  राज्य क्षेत्रो  का  प्रशासन  संघ  राज्य  क्षेत्र  अधिनियम  के

 अनुसार  चलता  है  ।  फिर  राष्ट्रपति  जब  किसी  परिस्थिति  विशेष  में  किसी  संघ  राज्य  क्षेत्र  की

 धारा  51  के  अधीन  अपने  नियंत्रण  में  लेता  है  तो  वह  संघ  राज्यक्षेत्र  के  अधिनियम  के  किसी

 उपबन्ध  के  अनसार भी  उपबन्ध  की  निलंबित  कर  सकता  है  ।  वहू  अनुच्छेद  239  के

 संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासन  के  लिये  आवश्यक  आनुषंगिक  उपबन्ध  बना  सकता  हैं  ।

 संसद  की  करने  का  हमार  कोई  इरादा  नहीं  सष्ट्रपत्ति  ने  अपनी  van

 घोषणा  में  भी  लिखा  है  कि  जहां  कहीं  संघ  राज्य  क्षेत्र  विधान  मंडलਂ  का  उल्लेख  होंगा  sa

 संसद  का  उल्लेख  माना  जाना  चाहिए  i  संघ  राज्य  क्षेत्र  अधिनियम  की  धारा  29  का  सम्बन्ध

 वित्तीय  मामलों  के  साथ  इस  धारा  से  इस  बात  की  पुष्टि  होती  है  कि  संसद  की

 हेलन  नहीं  की  जायेगी  इस  धारा  को  निलंबित  नहीं  किया  गया  ।  इसके  पीछे  भावना  यह

 है  कि  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  विधान  मंडल  के  स्थान  पर  वित्तीय  शक्तियों  का  पालन  संसद

 को
 धन  के  विनियोजन  के  लिये  शक्तियां  देना  कोई  असाधारण  बात  नहीं  परन्तु

 अधिनियम  के  अन्य  उपबन्ध  धारा  51  और  धारा  56  से  भीਂ  सम्बन्धित
 हैं

 |  घारा  56  में

 लिखा  है  कि  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  ‘cree fet  शक्ति  को  प्रयोग  कर  सकता

 इस  प्रयोजन  के  ag  कोई  भी
 वाही

 कर  सकता  है  ।
 राष्ट्रपति

 नें  कठिनाइयों  की

 दूर  करने  के  लिये  अपनी  शक्तियों  का  उपयोग  किया  जो
 कि  अभूतपूर्व  &

 और  एक  विशेष

 प्रक८र  का  राष्ट्रपति
 को  यह  अधिकार  धारा  51  और  56  के  साध  पढ़े  जाने  वाली  धारा

 29  के  अन्तंगंत  गया
 aa

 मामले  की
 परिस्थितियों

 कों  ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रपति

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  एकदम  वध  और
 उचित  यह  da  भी  है  और

 संवैधानिक
 भी

 द्वारा
 जारी  किये  गये  आदेश  में  जो  लिखा  है  कि  संसद  इस  मामले  के  साथ  निपटेगी  |

 इसका  अर्थ  यहँ  है  कि  ae  एक  अन्तरिम  व्यवस्था  है  और  कठिनाईयों  दूर  करने  के  लिये

 की
 गई

 है
 संसद  की

 अवहेलना
 करने

 के  लिये  मैं  ने
 सभा

 के  समक्ष  सरकार  के
 विचार

 रखे  है  जो  कि
 fren

 स्पष्ट  फिर
 भी

 वित्तीय  मामलों  के  arse  में  हम  सम्मानित

 सभा  की  इच्छाओं  के  अनुसार  कार्यवाही  करेंगे  ।

 श्री  संविधान  1  मंत्री  महोदय
 नें  कहा  है  कि  विधान  सभा  का  विघटन

 28  तारो
 को

 हुआ
 था  और

 संघ
 राज्य  क्षेत्र  का  बजट  29  तारीख  को SUNT  12  बजे  मिला

 था  ।  हमने  12  at  था  एक  बजे  यह  मामला  सभा  में  उठाया  था  ।  इस  प्रकार  की  कोई
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 Statement  re.  President’s  Order  in  regard  to  the  Author  AVAGLIVIS isation  April  3,  1974

 of  Expenditure  out  of  Consolidated  Fund  of  Pondicherry

 संतरेघानिक  या  सांविधिक  व्यवस्था  नहीं  है  जिसके  अंतगर्त  राष्ट्रपति  अथवा  कार्यपालिका

 धन  निकलवा  सकते  ati  यदि  धन  का  उचित  ढंग  से  विनियोजन  ने  हुआ  तो  सरकारी  निधि

 का  दुर्विनियोजन
 समझा  जायेगा  हमने  लिये  यह  मामला

 उठा
 at  |  ह्म

 पूछना  चाहते  है  कि  मंत्री  महोदय  अथवा  सरकार  शाम  के  6  बजे  तक  सभा  में  स्थिति  को

 स्पष्ठ  कयों  नहीं  कर  a यह
 सभा  का  अवमान  जब

 हमने  मामला
 उठाया  तो  उस  समय

 किसी  ने  स्थिति  स्पष्ट  करने  की  परवाह  नहीं  की ।  उ उन्हें  सभा  के  सामने  अपनी  कठिनाई

 रखनी
 चाहिये

 फिर  उनका  कहना  कि  29
 तारीख

 अन्तिम  दिन  था  परन्तु  30  और

 31
 तारीख  के  भी  दिन  बाकी  थे  ।  यदि  ae  के  सामने  कठिनाई  स्पष्ट  करते  तो  सभा  की

 बैठक
 30  और  31  को  बुलाई  जा  सकती  थी  हम  सरकार

 के  कामकाज  को  रोकना  नहीं

 चाहते  परन्तु  हम  यह  भी  नहीं  चाहते  के  सभा  की  अवहेलना  की  इस  देश  के  राष्ट्र
 पति  द्वारा  yeaa  मानिक  विधि  नहीं  बनाई  जानी  चाहिये  ।  यदि  कोई  धन  निश्चित  विधि  के

 अनुसार  नहीं
 लिया  जाता  तो

 यह  दु विनियोग  का  स्पष्ट  उदाहरण  है  ।  संसद  की

 मंजूरी  के  बिना  संचित  निधि
 में

 से  कोई  धन  नहीं  निकाला  sr
 सकता

 |  सर्दी  कोई  कठिन

 स्थिति  पैदा  हो  गई  थी  तो उ उन्हें  सभा  में  व्यक्त  करनी  सभा  के  पास  सभी  शक्तियां

 fi  सभा  उनकी  कठिनाई  पर  विचार  करके  उसे  हल  करती

 फिर  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  उस  दिन  उनके  पास  आंकड़े  आदि
 नही

 थे  ।  परन्तु
 29

 तारीख
 को  ही  जारी  fea  गये

 राष्ट्रपति
 के  आदेश  में  5,00,38,000  रुपये  की  राशि

 का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  यह  राशि  वेसे  नहीं  रख  दी  इसको
 हिसाब

 लगाकर

 रखा  गया  हैं  वे  इन्हीं  आंकड़ों  को  सभा
 क

 समक्ष  रख  सकते
 यदि

 29  कों
 सम्भव

 नहीं  था  तब  वे  30  या  31  तारीख  को  वे  आंकडे  प्रस्तुत  कर  सकते  संभा  की  बैठक

 बुलाई
 जा  सकती  थी

 पहले  एक  अवसर  पर  वित्त
 विधेयक

 पास  करवाने  के  लिये  सभा  की

 बठक  रात  रात  के  10  बजे  बलाई  गई  थी  ।  अब  भी  वसा  ही  किया  जां  सकता  ars

 मंत्री  महोदय  न  धारा  51  और  अनुच्छेद  उल्लेख  किया  है  ।
 अनुच्छेद

 के  प्रारंभिक  शब्द  है  संसद  ने  विधान  द्वारा  इसका  उपबन्ध  किया  होम

 यदि  संसद  ने  विधान  ह्वास  ऐसा  किया  है  तो  ag  अनुच्छेद  239  के  अंतगर्त  परी  तरह  से

 राष्ट्रपति  के  क्षेत्राधिकार  में है  ।  लोकतंत्र  के  मूल  सिद्धान्त  जिसके  अंतगर्त  कार्य  पालिका

 को  धन  देने  या  उसे  रोकने  की  शक्ति  संसद  की  उपेक्षा  की  गई  है  ।  संसद  का  महत्व

 समाप्त
 हो  war  है  और  उचित  प्रक्रियाएं  अपनाएं  बिना  यदि  धन  का

 विनियोग  किया  जाता

 है  तो  लोकतंत्र  नाम  की  कोई  चीज  रह  नहीं  जाती  ।  इस  संघीय  ढाचे  में  देश के  कार्यपालिका

 ene  द्वारा  दुर विनियोजन  किया  जा  रही  हमें  इसको  रोकना  होगा  ।

 ् अध्यक्ष  महोदय  च  आप  बताइये  कि  इसका  हल  क्या  है
 ?

 श्री  संविधान  e .  पहले  वह  इस
 बात  को  स्वीकार  करें  यह  शक्ति  राष्ट्रपति  की  नहीं  बल्कि

 संसद की  हैं  ।  फिश
 में  उनक  साथ

 बातचीत न्ठी' व
 कर  सकता

 हूं
 कि

 ऐसी
 स्थिति  मे

 क्या
 किया

 जाना  चाहिये था  उसे  ऐसा  कोई
 भी  काय  नहीं  चाहिये

 जो  असंवैधानिक  और
 कानूनी

 हो ।  गर-कानूनी  कायों  के
 औचित्य

 कों
 सिद

 नहीं  किया  जा  सकता ।  (amet)  में
 गत eeu

 प्रधान  मंत्री  से  अपील  करता  कि  qe  दल  मामला  नहीं  है
 ।  यह  संसदीय  शक्ति

 अर्थात  विधान  मंडलਂ  की  शक्ति  |  प्रश्न
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 13  1896  पांडे चरी  की  वंचित  निधी  में  से  किय  जाने  वाले  व्यय  के

 अधिकरण  के  संबंध  में
 राष्ट्रपति

 के  आदेश  के  बारे  में

 इस  पर  आप  का  निर्णय  चाहता  gi  सरकार  द्वारा  दिखायी  गयी  जल्दी  उचित

 नहीं  हैਂ  ।  यह  dee  अलोकतांत्रिक  तथा  असंवैधानिक है  ।  में  आपसे  जो  सभा  के  नेता

 विधान  मंडल  कों  सर्वोच्चता  तथा  गारिमा  को  बनाये  रखने  की  आशा  करता  हूं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  Sir,  you  are  to  give  two  rulings:  (1)  would  you
 allow  this  unconstitutional  and  illegal  order  to  be  placed  on  the  Table  of  the

 House;  (2)  would  you  give  your  ruling  in  clear  words  regarding  the  violations  of
 the  rights  of  the  Parliament  by  the  Government.

 The  Law  Minister  Shri  Gokhale  has  not  made  it  clear  whether  Government
 had  taken  into  consideration  all  aspects  of  the  question  before  imposing  the  Presi-
 dent’s  rule  in  Pondicherry.  It  appears  from  the  Law  Minister’s  reply  that  Government

 The  Law  Minister’s  plea  that had  not  considered  the  question  of  vote  on  account.
 is vote  on  account  cannot  be  presented  without  the  annual  financial  statement

 untenable,  as  in  1967  the  vote  on  account  was  passed  even  before  the  presentation
 of  the  Budget.  If  it  was  not  possible  to  present  the  vote  on  account  On  29th  the

 sitting  of  Lok  Sabha  should  have  been  arranged  on  the  30th  or  31st.

 It  is  also  said  that  it  was  not  possible  to  make  the  copies  available.  If  it  was
 so,  the  rules  in  this  regard  could  have  been  suspended  with  the  consent  of  the  House.

 He  has  also  stated  that  section  29th  of  the  Union  Territories  Act  vests  Govern-
 ment  with  the  powers,  but  there  is  difference  between  section  29,  sub-section  3
 and  article  114(3)  of  the  Constitution.  |  Thus  one  would  find  that  the  Law  Minister’s
 contention  that  the  Government  has  the  authority  to  spend  Rs.  5  crores  through
 Presidential  order  is  baseless.  I  would  like  him  to  produce  any  particular  section
 under  which  the  President  has  got  this  power.

 So  far  as  section  56  is  concerned,  it  has  been  stated  in  the  definition  of  this
 Act  that  nothing  can  be  done  in  contravention  of  other  provisions  of  the  Union
 Territories  Act.  With  the  existence  of  sections  27  and  31,  section  56  cannot  be

 interpreted  that  President  has  got  the  authority  to  withdraw  Rs.  5  crores  from  the
 consolidated  Fund  of  India.  So,  Mr.  Speakar,  Sir,  you  are  to  give  ruling  whether
 Shri  Gokhale’s  statement  is  satisfactory  and  if  not,  you  should  not  allow  this  order
 to  be  placed  on  the  Table  of  the  House.

 This  illegal  and  unconstitutional  act  can  be  regularised  by  making  necessary
 amendments  to  the  Constitution  provided  an  assurance  is  given  that  such  a  blunder
 would  not  be  committed  again.  Otherwise  I  hope  that  House  would  not  allow  such
 an  unconstitutional  amendment  to  be  passed  here.

 क श्री  Raa  aa  मिश्र  में  यहं  कहना  चाहता  कि  विधि  मंत्री  ने  यह
 श्रम  पैदा  करने  का  प्रयास  किया  है  कि  राज्यों  अथवा  केन्द्र  के  मामलों  में  लागू  होने  वाले
 वित्तीय  नियम  संघ  राज्य  क्षेत्रों  पर  लागू  नहीं  होते  यह  उचित  नहीं  संघ  राज्य  क्षेत्र
 के  विधान  मंडल  की  सभी  शर्वितयां  हम  संसद  को  स्थानांतरित  कर  दी  गयी  चूंकि  संघ
 राज्य  क्षेत्र  अधिनियम  में  से  इन  धाराओं  को  निलंबित  नहीं  किया  गया  इसलिये  ये
 शक्तियां  अधिक  अभिपुष्टि  होकर  संसद  को  प्राप्त  अन्यथा  यदि  राष्ट्रपति  ने  यह  सोचा  था
 कि  इन  शर्क तियों  को  लागू  नहीं  किया  जाना  इन  वित्तीय  नियमों  और  प्रक्रियाओं

 स् को  लागू  नहीं  किया  जाना  तो  संघ  राज्य  क्षेत्र  अधिनियम  के  उन  खंडों
 को  निलंबित  कर  दिया  होता  ।  चूंकि  राष्ट्रपति  ने  इसे  उचित  नहीं  इस  लिये  ये
 नियम
 ~

 और  प्रक्रियाओं  को  लागू  करने  का  काम  संसद  को  मिल  गया

 अब  fafa  मंत्री  नें  यह  कहा  हैं  कि  इन  विशेष  परिस्थितियों  में  अभूतपूव॑स्थिति  पैदा
 हो  गयी  at  यदि  यह  बात  हमें  इस  सभा  अथवा  दूसरी  सभा  के  माध्यम  सें
 लेखानुदानों  को  प्रस्तुत  करने  के  लि  असाधारण  लग  उठाने  चाहिये  थे  ।  संविधान  में  इस
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 ement  re.  President’s  Order  in  r  ८  Chaitra  13,  1896  (Saka)
 the  Authorisation  of  Expenditure  out  o

 a  Bn
 Consolidated  Fund  of  Pondicherry  ee

 शाम  नन्दन

 बात
 का

 स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख
 किया

 गया  है
 ।

 सभा  की  बैठक  छूटियों  के
 दिन

 बुलाक
 भीं

 असाधारण  पग  उठाय  जा  सकते  यदि  सरकार  इस  के  लिये
 सभा  के  समक्ष

 आयी  होती

 तो  इस  विधान
 को  अनुमति  मिल  गयी

 होती
 ।  सभा  की  अनुमति  ले  लेने  के  प्रवान  सरकार

 वे  एक  अध्यादेश  जारी  क्या  होता  जिसे  विधान  की  शक्ति  प्राप्त
 होती  अध्यादेश  एक

 प्रकार

 का  कानून  होता  है  जिसे  बाद
 में

 विनियमित  कराना  होता  है  ।  अनुच्छेद  में  लोक

 सभा  का
 उल्लेख  किया

 गया  संसद
 का  यह  मानना  सही  नहीं  होगा  _

 कि  संघ  राज्य  aa

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  संसद  अपने  कार्यों  को  करते  समय  संविधान  द्वारा  लगाये  गये  मौलिक  प्रतिबन्धों

 से  मुक्त  रहेगी
 ।

 क्यां  यह  सोचा
 जा  सकता

 है
 कि  जिस

 ने
 संविधान

 की
 रक्षा  करनी  होती  है

 और  जिस  ने  प्रशासनਂ  के  विभिन्न
 पहलुओं

 पर
 संविधान

 को
 लागू

 करना  होता  संविधान
 की  परिधि  से  बाहर  संसद  संघ  राज्य  क्षेत्र

 अधिनियम
 के  मौलिक  प्रतिबंधों  के  अन

 हते  हुए  काय  करेगी  ।  और  उस  अधिकार  को  संसद  से  होना
 नही  सकता ।

 विधि  ी

 गी  सभा  के  समक्ष  यह  अनुरोध  करना  चाहिये  कि  वहां  अभूतपवे
 स्थिति  पैदा  हो  गयी

 र्थ
 लोक इस  लिए  इस

 गेर-कानूनी  कार्यवाही  को
 करना

 पढ़ा  बध  कायवाही  रहे  थी  कि  ल

 की  अनुमति  प्राप्त  करने  के  पश्चात  अध्यादेश  जारी  किया  स्वयं  कानू

 में  होता ।
 द

 “'  हमें  इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  दिन  at  समय  fear  जाना  चाहिये

 के  हम  कोई  रास्ता  के  लिय  प्रस्ताव  पर  कर  सकें

 थी  एच०  एंड  मुकदमों  उत्तर  :  चुंकि  सरकार ने  प  alae  अथवा

 कलायत  यह  मान  लिया  है  कि  उसने  29  तारीख  को  सभा  में  यह  मामला
 पेश

 न
 कर

 के

 का  अवमान  किया  अतः
 सरकार

 को  इस  सभा  के  समने  उचित  शब्दों  में  क्ष  चना

 ८
 रन  चाहिये

 और
 तभी

 सभा  की
 बठक  बुलायी  जा सकती  है  ।  यह  आवश्यक

 ae

 कि

 इस  सभा  में  यह  बठक  बुलायी  अपितु  यह  किसी  अन्य  मंच  पर  भी  हो
 ताकि  इस  का  समाधान  ठंडा  जा  am

 \

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  एच०  आर०  यह  कहां  rat  है
 कि

 में  ने  यह  कहा  है  कि  जहां  तक  संघ
 राज्य

 क्षेत्रों  का  संबंध  झ्  पर  एसी  क्या  लागू

 नहीं  होती
 जो  वित्तीय  मामलों  के  संबंध  में  लागू  नहीं  वहा होती  ।

 में  ने  ऐसा  कुछ  ह

 म  मानता  हूं  कि  वित्तीय  विधेयक  पारित  होने  से  qa  संसद  को  उसी  प्रक्रिया  का  पालन

 रना  पड़ेगा  जिसका  विधान  सभा  पालन  करती

 श्री  इमाम  नन्दन  मिश्र  विधि  मंत्री  ने  अनुच्छेद  soe  की  व्याख्या  करते  समय  व  i

 कि  यह  अनुच्छेद  एसी  शक्तियां
 प्रदान

 करता  है  जो  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  और  हो  कता

 है  कि  स्वयं  संविधान  के  उपबंधों  से  मेल  न  खाती  है  ।  इस  लिये  अनुच्छेद  368  केवल
 न  के  संशोधन  की  प्रक्रिया  से  ही  संबंधित

 श्री  योगेंद्र  झा  :  विधि  मंत्री  का  भाषण  सुन  लेने  के  पश्चात्‌  यह  प्रतीत  होता  है  कि  विधि

 ea  पासਂ  अपने  पक्ष  में  कहने  के  लिये  कोई  बात  नहीं  है  ।  यह  स्पष्ट  रूप  से  अवमान  का  मामला

 है  ।  सरकार
 कौ
 ि  2

 गव  gis  |  दी  चाहिये
 ।

 सरकार  को  अपनी गलती म  साहस  करना
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 Nw
 3  1974  ay  1974-75  के  मौसम के  लिय  गेहूँ  की  वसूली

 SS

 तथा  मूल्य  निर्धारण  संबंधी  नीति  के  बारे  में  चर्चा

 ANA  म  :  चर्चा  और  विधि  मंत्री  के  उत्तर  को  सुन  लेने  के  पश्चात्‌  मैं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  कि

 वित्तिय  प्रक्रियायें  पण  रूप से  संसद  के  अधिकार क्षेत्र  में  है  ।  विधि  मंत्री  ने  अपने  भाषण  के  अन्त  में  उचित

 ही  कहा  है  कि  यदि  उनका  ah  सही  नही  तो  वह  संसद  के  हाथ  में  है  ।

 दूसरा  में  इस  समय  इसे
 सभा

 पटल  पर  रखने  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  |  जैसा  कि  कहा  गया  है  कि
 यदि

 कोई  गलती
 हुई

 तो  कोई  रास्ता  निकाल  लिया  जायेगा  ।  मैं  दलों  के  नेताओं  तथा  वित्त  मंत्री  एवं  विधि

 मंत्री  को  बुलाऊंगा  ।

 सामान्य  बीमा  कोंचा  रियों  की  प्रस्तावित  हड़ताल  के  बारे  में

 RE  :  PROPOSED  STRIKE  BY  GENERAL  INSURANCE  EMPLOYEES

 श्री  एस०  एम०  ata  :
 मैँ  साधारण  बीमा  कर्मचारियों  की  प्रस्तावित  हड़ताल  के  बारे  में  कुछ

 कहना  चाहता  हूं  ।

 सामान्य  बीमा  कर्मचा री  सरकार  के  रवैये  से  उत्तेजित  क्योंकी  सरकार  ने  अखिल  भारतीय  सामान्य

 बीमा कर्मचारी संघ  तथा  निगम  के  बीच  हुये  समझौते  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  वित्त  मंत्रीਂ  ने  यहां  एकਂ  प्रश्न
 का  उत्तर  दिया  था  बातचीत  हो  सकी हैं  ।  मुझे  आज  बताया  गया  है  कि  बातचीत  वित्त  मंत्रालय  के  कठोर
 खे  के  कारण  असफल  रही  है  ।  समान्य  बीमा  कर्मचारी  संघ  ने  आव्हान  किया  है  fe  यदि  बातचीत

 के  द्वारा  कोई  समझौता  न  हुआ  तो  कर्मचारी  8  1974  से  हड़ताल  कर  देंगे  ।  इस  संघ

 ने  यह  बात  वित्त  मंत्री  को  भी  पत्र  में  लिख  दीਂ  है  ।  यह  पूर्ण  रूप  से  केन्द्रिय मामला  है  ।  मुझे आये हैं  कि  निगम

 के  साथ  हुये  समझौते  को  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  स्वीकार  नहीं  कि  जा  रहा  है  ।  में  चाहता  हुं  कि  वित्त  मंत्री  5

 अप्रैल  को  वक्तव्य  दे  ताकि  प्रस्तावित  हड़ताल  से  बचा जा  सके  ।  यदि यह  हड़ताल  तो  उसकीਂ

 सारी  जिम्मेदारी  सरकार  पर

 वर्ष  19  74-75  के  मौसम  के  लिये  गेहूं  की  वसूली  तथा  मूल्य  निर्धारण

 संबंधी  नीति के  बारे  में  चच

 DISCUSSION  RE  :  PROCUREMENT  AND  PRICING  POLICY  OF  WHEAT  FOR
 1974-75  SEASO

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अब
 श्री

 बी०
 वी०  नायक

 तथा  श्री  मधु  लिमये  के  1974-75
 के  मौसम के  लिये  गेहूं

 की  वसूली  तथा  मूल्य  निर्धारण  संबंधी  नीति  के  बारे  में  चर्चा  उठाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  इस

 के  लिये  5  घंटे  रखे  गये  हैं  ।  श्री  बी०  वी०  नायक  ।

 श्री  बी०  वी०  नायक  :
 गेहूं

 की
 मूल्य  नीति  और  इसकी  वसूली  की  नीति के  संबंध में  संक्षेप

 में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  यह  एक  वास्तविकताओं से  समझौता  करने  वाला  पग  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Deputy  SPEAKER  in  the  Chair  |

 आज  सबसे  बड़ी  वास्तविकता हैं  हिसा  जो  गुजरात  से  महाराष्ट्र  और  देश  के  अन्य  नगरीय  केन्द्रों  तक
 फैल  गयी

 नीति  में  यह  बताय  गया  है  कि  व्यापारियों  को  लाइसेंस  दिये  जायेंगे  और  उनसे  50  से  6  0  लाख  टन  गेहूं
 करने  को  कहा  इससे  किसानों  को  दिये  जाने  वाले  मूल्यों  में  वृद्धि  होगी  और  सारा  व्यापार  सरकारी

 क्षेत्र  के  निरीक्षण  तथा  नियंत्रण  के  अन्तरगत  अ  1  जायेगा  इसमें  एक  कठिनाई  यह  है  कि  इस  आन्तरिक  व्यापार
 की  सप्लाई  से  संबंधित  वाणिज्य  मंत्रालय  में  कम  कर्मचारी संशोधित  रूप में  इस  अत्यावश्यक
 वस्त  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  के  लिये  केन्द्र

 अथवा  राज्य  स्तर  पर  कृषि  मंत्रालय की  ओर  कक्ष  बनाये
 जाने  चाहिये  ताकि  निगरानी  रखी  जा  सके  |
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 Discussion  Re.  Procurement  and  Pricing  April  3,  1974

 Policy  of  Wheat  for  1974-75  Season

 —

 सप्त  खाद्यान्न  के  संबंध  में  लगभग  1000  लाख  टन  प्रति  वर्ष  का  उत्पादन  कर  सकते  है  11967-68

 FST  उत्पादन  110  लाख  टन  था  और  हमारी  वसूली  8  लाख टन  थी  ।  इस  वर्ष  के  दौरान  हमने

 लगभग  70  लाख  टन  का  वितरण  किया  था  ।  1973-74  तक  जहां  हमारी  वसूली  45  लाख
 टन

 वहां  वितरण  54  लाख  टन  का  हुआ  था  |  दूसरे  शब्दों  में  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  हमारा  देश  wea

 खाद्यान्न  का  आयात  करता  रहा  है  जिसका  वितरण  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 जहां  तक  मुझे  स्मरण  है  कि  1972  में  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  शिन्दे देश  के

 रिक  उत्पादन  के  बारे  में  बहुत  ही  आशावादी  थे  ।  उन्होंने  तो  इस  सभा  में  यहां  aw  कह  दिया  था  कि  सरकार
 इस  वर्ष  खाद्यान्न

 का  आयात  करने  को  ठीक  नहीं  समझती  है  ।  किन्तु  दुर्भाग्यवश  सुखे  अथवा  अन्य

 स्थितियों  के  कारण  हमें  इसका  आयात  करना  पड़ा  |  हमें  वास्तवਂ  में  अपने  उत्तरी  पड़ोसी  सोवियत  संघ

 का  इसलिये  धन्यवाद  करना  चाहिये  कि  उसने  लगभग  20  लाख  टन  खाद्यान्न  भेजा  हालांकि  हमने  इसके  लिये

 कहा  भी  नही  था  ।  रक्षा  की  दृष्टि  से  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  समय  आने  पर  हम  सप्लाई  के
 अपने  साधनों  पर  निर्भर  रहने की  स्थिति  में  हो  ।  आप  agar  आदि  के  बारे  में  क्या

 सोचते  है  जो  गेहूं  के  व्यापार  को  सरकारी  नियंत्रण  में  ले  लेने  की  सफलता  के  लिये  आवश्यक  है  ।  इस  देश  में
 व्यापारियों  से  60  लाख  टन  की  वसूली  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।  यदिਂ  यह  लक्ष्य  पुरा  न  हुआ  तो  सरकार  की

 वैकल्पिक  योजना  क्या  हमें  किसी  भी  संसाधन  से  अपनी  खाद्य  संबंधी  आवश्यकता  पुरी  करनी  है  ।

 रोजगारी  की  समस्या  के  बारे  में  मेरा  यह  विचार  है  कि  हमारे  देश  में  लाखो  की  संख्या  में  जो  बेरोजगार  लोग

 जो  नौकरियों  के  लिये  भटकते  रहते  वे  देश  में  उत्तम  वितरण  व्यवस्था  लागू  करने  में  समर्थ  हो  सकते

 इस  से  हम  वितरण  व्यवस्था  को  सफल  बनाने  में  समर्थ  हो  सकते  और  यह  वितरण  भारतीय

 समाजवादी  समाज  जो  हम  बनाने  जा  रहे  आधार  स्तम्भ  बन  जायेगी  ।

 चावल  तथा  अन्य  खाद्यान्नों के  मूल्य  निर्धारण  हेतु  आर्थिक  आधार की  हम  खोज
 कर  रहे

 भारत  एवं  विश्व  के  किसी  भाग  का  किसान  उसी  दशा  में  संतुष्ट  होगा  यदि  उसे  यह  बताया  जाय  कि

 उपभोक्ता  द्वारा  उसके  उत्पादन  के  दिये  गये  मूल्य  का  80,  85  अथवा  90  प्रतिशत  उसे  अर्थात  उत्पादक  को

 ।  मूल्य  निर्धारण  हेतु  यहीं  आधार  अपनाया  जाना  चाहिये  ।  इस  बात  का  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए

 कि  उपभोक्ता  द्वारा  दिये  गये  एक  रुपये  में  से  किसान  को  कितना  मिलता  है  ।  हमें  इस  सिद्धान्त  को

 नाना  चाहिए  ।

 देश के  मध्य  तथा  निम्न  ad  के  किसानो ंने  सरकार  का  पुरा  साथ  दिया है  और  वसूली  का  अन्न

 दिया है  ।  दुर्भाग्यवश  किसानों  की  उपेक्षा  की  जा  रही  मझे  आशा  है  कि  मूल्य  निर्धारण

 वितरण  आदि  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  जाएगा  |

 हमें  पहली  गलती  दोहराना  नहीं  चाहिए  प्राथमिकता  के  आधार  पर  दोष  रहित  वितरण

 व्यवस्था  स्थापित  करनी  चाहिए  जिसके  अंतगर्त  देश भर  में  1,00,000  निकासी  स्थल  स्थापित  किए

 जाएं और  उनकी  पुरी  निगरानी  की  जाए  और  थोक  व्यापार  को  सफल  बनाया  जाये  ।

 श्री  Yo  कण  गोपालन  हमारा  खाद्य  संकटਂ  प्राकृतिक  आपत्तियों  अथवा

 व्यापी  कठिनाइयों के  कारण  नही  है  बल्कि  सरकार  की  नीति के  कारण है  ।  दो  ay  पहले  सरकार

 नेहा  थाकि  हम  आत्म  feat  हो  गये  हँ  और  आयात  बंद  कर  दिया  जायेगा  ।  लेकिन  अचानक

 ही  28  मैच  को  कृषि  मंत्री  ने  सभा में  वक्तव्य  दिया  कि  सरकार  ने  खाद्यान्न  का  थोक  व्यापार  अपने

 हाथ  में  न  रखने  का  निर्णय  किया  है  ।  उन्होंने  फिर  यह  कहा  है  कि  थोक  व्यापारियों  को  लाईसेंस  और

 नियंत्रण  प्रणाली के  अन्तगेंतਂ  कॉम  करने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  किया  गया  इसके  अनुसार
 उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  जैसे  फालतू  अनाज  वालें  राज्यों  में से  खद्यान्नों  की
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 13  1896  वर्ष  1974-75  के  मौसम  के  लिय  गेहूँ  की  वसूली
 तथा  मुल्य  निर्धारण  संबंधी  होती  के  बारे  में  चर्चा

 खरीद  50  प्रतिशत  | लखीਂ  द्वारा  की  जायेगी  और  व्यापरियों  को  यह  अनाज  सरकार  को
 निर्धारित

 मूल्य  पर  देना  पड़ेगा  और  व्यापारियों  को  शेष  50  प्रतिशत  अनाज  राज्य  के  भीतर  या  बाहर
 अपने  मनमाने  दामों  पर  बेचने  की  अनुमति  दी  जायेगी

 यह  भी  घोषणा  की  गई  है
 कि  1974-75 के  विपणन  मौसम में  गेहू ंका  क्रय  मूल्य  बढ़ाकर

 105  रुपये  किया  जायेंगी  ।  केन्द्र  द्वारा  गेहूं  125  रुपये  प्रति  faecal  जायेगा  जब  कि  वर्तमान
 बिक्री  मूल्य  93  रुपये  प्रति  क्विंटल  वसूली  और  मूल्यों  के  मामले  में  ag  भी  नीति  भूपतियों  और

 व्यापारियों  एवं  मुनाफाखोरों  के  सामने  झुकने  के  सिवाय  और  कुछ  नही  है  ।

 नई
 नीति

 से  गेहूं  के  मूल्यों में  और  35  प्रतिशत  से  अधिक  वृद्धि  की  जा  रही  इससे  ग्रामीण
 क्षेत्रों  जहां  पर  खेतिहर  मजदूर  और  अन्य  निर्धन  लोग  भूपतियों  और  व्यापारियों  की  तथा
 पर  निभा  करते  घातक  प्रभाव

 समाज
 के  ऐसे  वर्गों  जिनकी  भुगतान  क्षमता  कम  की  करने  में  इस  नीति  दवारा  सरकारी

 वितरण  व्यवस्था  का  प्रभाव  कम  हो  बढ़ाये  गये  वसूली  मूल्य  का  समज  के
 कमजोर  वर्ग  पर

 अवश्य  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसके  फलस्वरुप  मूल्य  बढ़ेंगे  और  अभाव  की  स्थिति  पैदा  होगी

 तक क SHA  और  फालतू  अनाज  को  नटा  ध  करने में  सरकार  असफल  रही  निधेन  किसानों

 और  खेतिहर  मज़दूरों  की  शक्ति  का  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  और  इस  हेतु  भूमि  सुधार

 कानून  क्रियान्वित  किये  जाने  उसी  दशा में  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  सकती  अनेक  राज्यों
 में  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  कानून  लागू  नहीं  किये  गए  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि

 भूमिहीन  किसानों  में  वितर  नहीं  की  गई  है  ।

 तकनीकी  पहलूओं के  सम्बन्ध में  दो  बातें  हैं  अर्थात  सिंचाई  और  उकेरा  ।  आज  देश  में  सिचाई

 वाला  क्षेत्र  कुल  कृषि  क्षेत्र का  22  प्रतिशत  गेहूं  की  प्रति  हैक्टेयर  राष्ट्रीय  औसत  उपज  विश्व  औसत

 का  केवल  83  प्रतिशत  है  और  यूरोप  की  उपज  से  50  प्रतिशत  से  भी  कम  ऐसा  भी  पता

 लगा  है  कि  किसानों  को  बिजली  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  की  कोई  आशा  नही है  ।  यह  भी  कहा

 मया है
 कि  विदेशी  मुद्रा  की  कठिन  स्थिति के  करण  और  अधिक  उर्वरकों  का  आयात  करना  सम्भव

 नही  हैं  ।  बिजली  और  उर्वरकों  के  बिना  हम  उत्पादन  केसे  बढ़ायेंग े?

 इस  खाद्य  नीति के  फलस्वरुप  निधन  वर्ग  को  बहुत  कठिनाई  होगी  ।  इससे  किसान  भी  कठिनाई
 में  पडेंगे  ।  उपभोक्ताओं  के  लिए  गेहूं  के  मुख्य  में  35  प्रतिशत  की  वृद्धि  होगी  और  मजदूरी कम  हो

 मूल्य॑  सूचकांक  बढ़  जायेगा  और  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी ।

 बड़े  जमींदारों  और  मुनाफाखोरों  ने  इस  नीति  का  स्वागत  किया है  वामपंथी  और
 लोकतंब्रिय  दलों  ने  विरोध  किया  समाज के  सभी  वर्गों  ने  इसका  विरोध  किया है  ।

 इस  नीति  को  बदला  जाना  चाहिये  ।  सरकार  को  कड़ी  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  दस  एकड़  से

 अधिक  भूमि  वालो  से  लेवी  वसूली  की  जानी  चाहि  ए  आगामी  विनाश  की  रोकथाम हेतु  प्रयास
 किये  जाने  चाहिए  समूचे  देश  के  हित  में  होगा  ।

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  गत  सप्ताह  खाद्यान्न  सम्बन्धी  घोषित  की  गयीਂ  नीती  वर्ष
 विभिन्न  प्रकार  की  प्रतिक्रियाएं  हुई  हैं  ।  यहां  एक  महत्वपूर्ण  मामला  मूल  नीति  में  इस  पर
 परिवर्तन  करने  से  कुछ  लोगों  को  कुछ  को  दुख  और  प्  लीज  खुशी  हुई  है  ।
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 Discussion  Re  Procurement  and  Pricing  Chaitra  13,  1896  (Saka)

 Policy  of  Wheat  for  1974-75  season

 ———

 [+fre  बी०  आर०

 खाद्यान्न  की  इस  नीति  को  हमारे  दल  ने  पहले  अहमदाबाद  और  बाद  में  बिधाननगर
 के  खुले

 वेतन  में  अपनाया  आशा  यह  थी  कि  इस  वर्ष  अच्छी  फसल  होगी  और  कृषि  मंत्रालय  को

 300 से  350  लाख  मीटरी  टन के  उत्पादन  की  आशा  इस  लिये  81  लाख टन  की  वुली

 का  लक्ष्य  रखा  गया  ॥

 अब  स्थिति  बदल  गयीं  कहा  जाता  हैकि  गेहूं  की  पैदावार  उतनी  अधिक  नहीं  होगी ।
 तथा  निहित इस  प्रकार  लक्ष्य  का  प्राप्त  करना  कठिन  प्रतीत  अभाव  की  स्थिति  पदा

 स्वार्थ  वाले  लोगों  ने  इसका  लाभ  उठाना  शुरू  किया  विरोधी  दलों  ने  भी  इस  स्थिति  को

 राजनैतिक  लाभ  उठाया  ।  इन्हीं  कारणों  से  नीति  में  परिवर्तन  करना  पड़ा  ।

 कुछ  लोगों  का  कहना  हैकि  खाद्यान्न  की  नई  नीति  एक  साहसिक  कदम  है  लेकिन  साथ  साथ

 जोखमपुर्ण  भी  है  ।  वसूली  द्वारा  40.  लाख  टन  चावल  के  उपलब्ध  होनें  की  आशा हैं
 ।  गत  त्रषं

 के  बकाया  और  रुस  से  आयात  करने  से  30  लाख  मीटरी  टन  और  मिलेगा  ।  थोक  व्यापारियों  स

 50  लाख  मीटरी  टन  aT  हमारे  पास  120  लाख  मीटरी  टन  चावल  हो  जो

 वितरण  व्यवस्थ  को  चालू  रखने के  लिए  हमें  चाहिए

 इस  नई  नीति  का  मुख्य  उद्देश्य  बाजार  में  अनाज  की  उपलब्धता  को  बढ़ाना  और  उत्पादक  को

 अधिक  मूल्य  देवा है  ताकि  अधिकाधिक  माल  बाजार में  आये  और  अधिक  उत्पादन  करने
 का

 उसे

 प्रोत्साहन  मिले  और  जमाखोरी  तथा  चोर-बाजारी  समाप्त  हो  सके  इस  नीति  में  सब  से  महत्वपूर्ण
 बातਂ  यह  है  कि

 थोक  व्यापारी  बीच  में  आ  गये  हैँ ।

 नयी  नीति
 के  अनुसार  सरकार  का  मुख्य  उद्देश्य  कम  से  कम  50  लाख  टन  वसूली  करना है

 इसके  साथ  ताथ  भारतीय  खाद्य  निगम  और  सहकारी  संस्थाएं  भी  सीधे  किसान  से  वसूली  कर  सकत

 इस  प्रणाली में  सरकारी  एजेन्सी  का  सर्वोपरि  अधिकार  रहना  चाहिए  ताकि  यदि  थोक  व्यापारी

 गह  नहीं  देते  तो  अन्य  तरीके  काम
 में  लाए  जा  सकें  क्योंकि  हमारा  लक्ष्य  कम  से  कम  50  लाख  मीटरी

 टन  गेहूं  की  वसूली  करना  यदि  यह  लक्ष्य  पुरा  नहों  पाये  तो  हम  कठिनाई में  पड़  जायेंगे  और

 इस  प्रणाली  को  बनाए  नहीं  रख  सकेंगे ।

 गत  वर्ष  में  असफलता  मिलीਂ  तो  इसका  कारण  यहा  है  कि  हम  जनता  को  अपने  पाथ  नहीं
 से  नई  wifes  अनुसार  जनता  का  सहयोग  जाएगा  और  जनता  की  समितियों इन
 कार्यों  का  निरीक्षण  करेंगी ।

 सरकार  को  कोई  ऐसी  प्रभावकारी  योजना  बनानी  चाहिए  जिससे  सभी  प्रगतिशील  किसानों

 युवकों  आदि  का  सहयोग  सरकार  को  मिल  सके  ।  इस  पुरे  कार्य  पर  हमें  नियंत्रण  और

 अधीक्षण  प्रभावकारी  ढंग  से  करना  यद्यपि  उत्पादक  को  अधिक  मूल्य  दिया  नया  है
 और  निगम  मूल्य  91  रुपये  से  बढ़ाकर  125  रुपये  कर  दिया  गया  फिर  भी  हमें  राज  सहायता
 पर  ध्यान  देना  वित्त  मंत्री  ने  100  करोड़  रुपये  की  राशि  रखी है  ।  हमें  आशंका  यह  है  कि

 इस  राशि  में  और  अधिक  वृद्धि  होगी  ।  इससे  मुद्रास्फीति  बढ़ेगीਂ  और  मुद्रास्फीति  का  दुष्प्रभाव
 समाज  के  दुबई  अंगो  पर  पड़ता  है  ।  मैं  चाहता  हैं  कि  खाद्यान्न  की  वितरण-व्यवस्था  उचित
 और  बड़े  पैमाने  पर  होनी  चाहिए  जिससे  निर्धन  लोगों  को  वह  उपलब्ध  चाहे  हमे  20
 लाख  मीट्रिक  लाख  टन  अनाज  विदेशों  से  ही  क्यों  न  आयात  करना  पड़े  ।  महारष्ट्र  और  बिहार  जैसे
 कमी  राज्यों  में  निधन  जनता  को  व्यापारियों  की  दया  पर  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिए  ।
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 13  1974  हज  1974-75  के  मौसम  के  लिय  गेहूं  की  वसूली
 तथा  मूल्य  निर्धारण  संबंधी  नीति  के  बारे  में  चर्चा

 शी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  खाद्यान्न  थोक  व्यापार  के  राष्ट्रीयकरण  प्रगतिशील

 कदम  उठाने  ge  सरकार  कों  विरोधी  दलों  से  परामर्श  करना  चाहिए  ari  अब  उसकी  शव

 परीक्षा  करने  से  क्या  लाभ  फिरभी  यह  बताना  उचित  होगा  कि  अनाज़  व्यापार के  सरकारीकरण
 के  मामले  में  सरकार  क्यों  विफल  रही  और  अपेक्षित  मात्रा में  अनाज  वसूल  क्यों  नज़र  सको  |

 सरकार  को  यह  नीति  इस  बात  पर  आधारित  रही  कि  कितना  अनाज  मंडियों  में  बिक्री

 के  लाया  जात  जबकि  इसका  आधार  होना  चाहिए  था  कि  कितना  अनाज  मंडियों  में

 जा  सकता  जमाखोरों  और  बड़े  उत्पादकों  द्वारा  अनाज  छिपाकर
 रखा  गया  उसकी  ओर  सरकार  को  आंख  बन्द  रखनी  पड़ी  ।  मेरे  विचार  तस  अनाज  व्यापार  के

 थोक  व्यापार  के  सरकारीकरण के  मूल  में  यह  गलवी  रही

 अंब  मे  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हुं  कि  यह  खाद्यान्न  के  सरकारीकरण  की  नीति  किन  परिस्थिति
 में  छोड़  दी  गई  |  वर्षो  1972  में  गांधीनगर  अधिवेशन  में  शासक  दल  ने  यह  नीति  स्वीकार  1973

 में  उन्होंने  इसे  लागू  करने  की  कोशिश  की  और  1974 में  as  त्याग  दी  गई
 ।  इसके  लिए  सरकार

 पर  दो  तरफ  से  दबाव  पड़े  ।  पहला  दबाव  विश्व  बैंक  कीं  ओर  &  पड़ा  ।  विश्व  बैंक  की  रिपोर्ट
 में  जिसका  विषय  अनधिकृत  रूप  से  प्रकाश  में  आ  गया थाी  भारत  को  परामर्श  दिया  गया  थਂ
 और  उसमें  भारत से  ad  1974-75 में  20  से  40  लाख  टन  अनाज  मंगाने के  लिए  तैयार  को
 भी  कहा  गया  था  ।  दूसरे  शब्दों  में  कहा जा  सकता  है  कि  विश्व  बैंक  ने  भारत  को  अनाज  की  अन्तरिक

 वसूली  पर  निसार  न  रहकर  अनाज  के  आयात  पर  fade  रहने  की  सलाह  दी  ।  सरकार  पर  दूसरा
 दबाव  आल  फंडग्रेन्स  clad  एसोसिएशन  भारतीय  खाद्यान्न  व्यापारी  संघ )  की
 ओर  से  पड़ा  ।  व्यापारियों  ने  धमकी  दी  कि  यदि  सरकार  ने  खाद्यान्न  थोक  व्यापार  अपने  हाथ  में
 लिया  तों  वे  सभी  मंडियों  में  स्थायी  हड़ताल  कर  देंगे  ।  नथी  योजना के  अन्तर्गत  रियों  को
 उनके  खरीदे  गयेਂ  कुल  अनाज  का  50  प्रतिशत  सरकार  कों  देना  किन्तु  खाद्यान
 व्यापारियों

 ने
 साथ  drag  स्पष्ट

 कर  दिया  हैकि  वे  50  या  60  लाख  टन  अनाज  की  सप्लाई  करने
 की  गारंटी  लेने  की  स्थिति  में  उक्त  संघ ने  सरकार  को  यह  सुझाव  दिया  है  कि
 खाद्यान्न  वितरण  व्यवस्था  को  सीमित  किया  जाये  और  कमी  वाले  राज्यों  में  तथा  केबल  निर्धन

 गों कोही  सरकार  द्वारा  अनाज  वितरीत  किया  जाय े।  दूसरे  शब्दों  अधिकाधिक  लोंगों से
 खुले  बाजार  से  अनाज  खरीदने  को  कहां  जाये  ।  खाद्यान्न  व्यापारियों  ने  गेहूं  का  मूल्य  150  रुपय
 प्रति  क्विंटल  रखने  का  सुझाव  दिया  है  क्योंकि  उनके  अनुसार  मंडियों  में  इसका  भाव  110  रुपये
 या  115

 रुपय  प्रति  क्विंटल  रहेगा  ।  माननीय  खाद्य  मंत्री  श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद ने  यहां  कल  ही
 कहा  है  कि  निर्धारित  सीमा  के  भीतर  उन्हें  अनाज  बेचने  की  अनुमति  दे  दी  जायेगी  ।  इसका
 सीधा  अथ  यह  हुआ  कि  व्यापारी  105  रुपय  प्रति  क्वीन्स  अनाज  खरीदकर  150  रपये  प्रति  विंस्टन
 खरीद

 ग
 ।  व्यापारियों  ने  तो  वसूली  व्यवस्था  को  बिल्कुल  ही  हटाये  जाने  की  मांग  की  है  ।  व्यापक  at

 ने  अपना  कार्यक्रम  धीरे  आगे  बनवाया  है  और  से  अपनी  इच्छा  पुरी  कराली
 शोवा  दल  की  ale  से  यह  कहा  जा  रहा है  कि  साम्यव

 ५५  za
 समाचार  पत्र  ही  सरकार  की  संशोधित

 नीति  की  आलोचना  कर  रहे  दूसरी  ओर
 “

 जेसे  समाचार  पत्र  है  जिन्होंने  इसे  बड़ी
 ही  पुणे  वापसी  की  संज्ञा  दी  है  ।  सभी  व्यापारी  क्षेत्रों  में  इसका  स्वागत  और  प्रशंसा  की  गई

 में  यह  भी  लिखा  हैं  कि  गेहूं  पर  दी  जा  रही  राजसहायता के  समाप्त  करने  से
 केन्द्र

 के  बजट  में  बहुत  बड़ा  अन्तर  आने  वाला  न  हीं  et  दूसरी  ओर  श्री  भगत  का  कहना  है कि  अधिक  महंगाई  भत्ताਂ  देने  पर  होने  a  ले  खर्चें  के  मुकाबले में  राजसहायता  समाप्त  करने
 से  अधिक  लाभ  होगा  ।  f  किन्तु  मेँ  पुछना  चाहता
 सूचकांक  में  वृद्धि  नहीं  होगी  और  क्या  परिणामत  कम

 हूं  कि  कया  राजसहायता  हटाने  से  जीवन  निर्वाह
 चोरियों  को  अधिक  भत्ता  नहीं  देना  पड़गा  ?

 बाजार  पत्रिका  जिसे  कांग्रेस-विरोधी  नहीं  पघा ह  न  ०

 खाय  मंत्री  के  विच  गर  से प  चय  सभी  स्तरों
 कहा  जा  सकता  लिख है  र  ayer

 NESTE  T  की  जा रही  जमाख  ग
 |  री  जिम्मेदार  है
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 Discussion  Re  :  Procurement  and  Pricing  _  April  3,  1974

 Policy  of  Wheat  for  1974-75  season

 प्

 इंद्रजीत

 जो  अभाव  की  का  परिणाम  afe.  यह  सच  है
 तो  सरकार  लोगों  के

 मन  में
 यह  विश्वास  पैदा  नहीं  करना  चाहिए  कि  अभाव  नहीं  मैं  पुछना  चाहता हूं  कि  अभाव की
 भावना  पैदा  की

 है
 जब  आप  राशन  देन ेके  बजाय  देय  हैਂ  की  परियां

 देते  हैं
 तो

 अभाव  की  भावना  ही  पैदा  होगी  ।  मेरी  समझ  में  यह  आर्थिक  सिद्धान्त  भी  नहीं  आता कि
 जब  फसल  अच्छी  हो  और  खाद्यान्न  उत्पादन  अधिक  होतो  सरकार  अनाज  की  वसूली  और  वितरण

 करेंगी  और  जब  अनाज  का  अभाव  होगा  तब  सरकार  इस  नीति  को  त्याग  देगी  ।  यदि
 अनाज

 बहुतायत  में  है  और  से  उपलब्ध  है  तो  फिर  सरकार  द्वारा  वसूली  और  वितरण  दगे

 आवश्यकता  ही  कम  जाती  है  ।  वसूली  और  उसके  समुचित  वितरण
 के

 पीछे  यह  भावना  होती  है ंकि  समय-समय  पर  होने  वाली  अभाव  स्थिति  में  लोगों  को

 खोरों  और  खुले  बाजार  की  दया  पर  न  छोड़ा  जाये  हैक नश नल  हिरासत  ने  अनाज
 के

 करण  की  विफलता  विश्लेषण  करते  हुए  लिखा  कि  कांग्रेसियों  और  मंत्रियों  में  उत्साह

 अधिकारियों  में  भष्टाचार  और  कार्यकुशलता  तथा  भारतीय  खाद्य  निगम  अपना  किये

 ठीक से  न  किया  जाना  आदि  इसके  लिए  जिम्मेदार  कारण  नीति  त्यागकर

 सरकार  ने  कृषि  क्षेत्र  के निहित  स्वार्थो ंके  समक्ष  yet  टेक  दिये  हैं

 जहां तक  व्यापारियों  से  50  प्रतिशत  वसूली  की  संशोधित  नीति  को  सम्बन्ध  सरकार
 के

 पास  ऐसी  कौनसी  नियंत्रक  मशीनरी  है  जो  यह  देखेंगी  fe  व्यापारी  सीधे  उत्पादक
 से  न

 खरीदे

 मेरे  विचार  से  व्यापारी  मंडियों  से  न  खरीदकर  सीधे  उत्पादकों  से  खरीदेंगे  और
 वे  उन्हें  105  रपये

 प्रति  विंस्टन  से  अधिक  देकर  भी  खुले  बाजार  में  125  रुपये  से  150  रुपये  तक  बेचकर  लाभ

 वास्तविक  समस्या  यह  है  शासक  दल  स्वयं  ही  इन  आर्थिक  नीतियों  और  योजनाओं  को

 लागू  नहीं  करना  चाहता ।  हमार देश  में  एक  आर्थिक-सामाजिक  शक्ति  काय  कर  रही है
 जी

 कृषि  पर  कर  नहीं  लगने  देती  और  अनाज  के  थोक  व्यापार  को  लागू  नहीं  होने  देती
 ।  ऐसी

 नीतियों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  सामाजिक  और  राजनीतिक  शक्तियों  का  समर्थन  आवश्यक  होता  है  |  eat

 समन  के  अभाव  में  सरकार  विफल  रही  अन्त  मैं  यह  चेतावनी  देना  चाहता हुं  कि  य

 मुद्रास्फीति  और  अभाव  स्थिति  बढ़ती  रही  और  जमाखोर  और  मुनाफाखोर  अनुचित
 लाभ  उठाते  रहता  दिन  वह  आयेगा  कि  लोग  अनाज  के

 गोदामों  को  अपने  कब्जे  में

 और  अराजकता  की  स्थिति  dat  हो  जायेगी ।

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  इस  बात  पर  प्रसन्नता  नही  हैं  कि  थोक

 रियों
 को  थोक  व्यापार  करने  की  छूट  फिर  मिल  गई  हमारे  देश  में  wal  लोग  नि  घनता

 ऐसी के  स्तर  से  नीचे  रह  रहे  है  और  अल्प  आहार  या  दूषित-आहार  पर  रहते  और

 स्थिति  में  व्यापारियों  को  उन्  खुले  बाजार  में  लूटने  रहने  की  छूट  नहीं  दी  जानी  यह

 में  मानता  gi  यदि  हम  जन  साधारण  कठिनाई  की  दूर  करना  है  अनाज  की  बीवी

 की  जा  सकने  वाली  सारी  मात्ना  पर  नियंत्रण  लागू  करना  ताकि  उसे  आम  उपभोक्ता

 को  आसानी  से  ,  उपलब्ध  किया  जा  सके
 |

 श्री  बसन्त  साठे  पीठासीन  हुए

 |  Surt  Vasant  SATHE  in  Th:
 Chair

 अब  प्रश्न  ce  है  कि  सरकारने  अनाज  व्यापार  के  सरकारीकरण  की  नीति  को  पूर्णतः
 त्याग  दिया है  इसक  बार  में  विभिन्न  राय  हो  सकती  है  ।  मेरी  राय  से  नयी  नीति  पुरानी  नीति  का  ay

 faa  रूप  है  जो  विद्यमान  आधिक  परिस्थितियों  में  आवश्यक  था  ।  अब  मैं  उन  बातों  वी  और

 आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहुंगा  जिनके  कारण  नीति  में  संशोधन  करना  पड़ा  ।  परन्तु

 मैँ  यह  नहीं  मानता  कि  नीति  असफल  रही  al  यह  निश्चित  रूप  से  सही  है
 कि
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 मूल्य  निर्धारण  संबंधी  नीति  के  बारे  में  चर्चा

 इस  नीति  को  उतनी  सफलता  नहीं  मिली  जितनी  कि  उसे  मिलनी  चाहिए  ati  इसके  अनेक

 क ०  नबी राजनीतिक  और  आधिक  कारण  है  ।  एक  बड़ा  कारण  यह  है  कि  प्रशासनिक  मशीनरी

 उतना  सक्षम  और  सक्रिय  नहीं  बनाया  गया  जितना  इस  चुनौतीपूर्ण  कार्य  को  ध्यान  में  रखकर

 बनाया  जाना  चाहिए  att  इसी  कारण  से  बसूली  के  अपेक्षित  लक्ष्य  पूर  न  हुए  और  अभाव

 की  स्थिति  बनी  और  मूल्य  बढ़े  ।  ऐसी  विकट  स्थिति  में  नीति  में  संशोधन  करना उचित

 हालांकि  इस  पर  मुझे  दुख  संशोधित  नीति  के  अनुसार  वसूली  मूल्य  105  रपये  प्रति

 क्विन्टल  tat  गया  है  और  गैर  सरकारी  व्यापारियों  को  खल  बाजार  में  कुछ  अधिक  मूल्य
 लेने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।  इससे  उत्पादक  को  लाभप्रद  मूल्य  मिलेगा  और  अनाज  के

 मंडियों  में  अधिक  आने  से  अभाव  की  स्थिति  या  अभाव  की  भावना  दूर  हो  जायेगी
 ।  इस

 संदर्भ
 में  म  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहूंगा  कि  वह  यह  ब ७, कस  सुनिश्चित  करेंगे  कि  गेहूं  के

 भाव  खूल  बाजार  में  एक  निश्चित  स्तर  से  उपर  न  जायें  और  गरीब  जनता  को  कष्ट

 उठाना  पड़  ।

 यदि  हमें  खाद्य  मोच  पर  सफलता  प्राप्त  करनी  है  तो  कुछ  आर्थिक  विवशताओं  के  कारण

 संशोधित  वर्तमान  नीति  के  स्थान  पर  गेहूं  के  व्यापार  के  सरकारीकरण  की  पहली  नीति  को

 निकट  भविष्य  में  लागू  करना  होगा ।  अन्त  a  सरकार  अनुरोध  करूंगा  कि

 वह  उन  कमियों  पर  ध्यान  जिनके  कारण  पुरानी  नीति  को  अपेक्षित  सफलता  न

 और  उन  कमियों  को  दूर  करने  का  प्रयास  करे  ।  साथ  ही  अपने  प्रशासनिक  कामना  रियों
 को  वह

 करे  और  खाद्य  मोचें  पर  असफल  रहने  पर  उन्हें  दंड  देने  की  चेतावनी  दे
 ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  खाद्य  मंत्री  ने  हाल  ही  में  अनाज

 वसूली  की  जिस  नीति  की  घोषणा  की  है  उसके  पक्ष  और  विपक्ष  में  विभिन्न  राजनीतिक

 दलों  द्वारा  आलोचना  की  जा  रही  है  ।  सरकार  ने  संशोधन  करके  जो  नीति  घोषित  की

 qe  बिमान  परिस्थितियों  का  परिणाम  हैं  ।  विश्लेषण  करने  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि

 संशोधित  नीति  से  सरकार  की  विचारधारा  में  पीछे  की  ओर  एक  मौत  आया  है  ।  यह  घुमाव

 इस  लिए  आया  कि  सरकारी  प्रशासन  और  जिन  पर  नीति  लागू  की  जानी  इसके

 लिए  पूरी  तरह  तैयार  नहीं  किया  गया ।  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  उत्तर  देत  समय

 नीति  की  घोषणा  के  बार  में  सविस्तार  बताएंगे  और  कुछ  बातों  का  स्पष्टीकरण  देंगें  ॥

 यदि  सरकार  समस्या  को  हल  करना  चाहती  है  तो  उसे  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की

 बैठक  बुलानी  चाहिए  और  उन्हें  समस्याओं  से  अवगत  कराना  चाहिए  ।  दूसरे  उन्हें  किसानों
 के  मुकदमों  का  फैसला  करने  के  एक  न्यायाधिकरण  तीसरे  उन्हें
 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  पूछना  चाहिए  कि  कितने  राज्यों  में  खेतिहर  मजदूर  कानून
 क्रियान्वित  किया  जा  चुका  ।  यदि  कुछ  राज्यों  में  इसको  नहीं  fear  गया  तो

 शीघ्र  ही  इसे  लाग  किया  जाना  मूल्यों  को  बढाने  से  समस्या  का  निदान  नहीं  हो
 सकता  बल्कि  समस्या  क  निदान  कानून  की  क्रियान्विति  से  ही  हो  सकता  है  ।  मूल्य  से  बढ़ाने  लाभ

 थोक  व्यापारी  को  और  मध्यम  ai  को  मिलेगा  न  कि  किसानों  को  ।  सरकार  इन  तीन

 सुझावों  के  क्रियान्वयन  पर  विचार  करे  ।

 गेहूं  के  थोक  व्यापार  के  सरकारीकरण  की  घोषणा  के  सारे  देश  में  प्रदर्शन

 जुलूस  निकाले  गए ।
 यदि  सरकार  जानती  है  कि  अमुक  लोग  इस  काम  में  रोडा  अटका  रहे

 है  तो  उनके  विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  क्यों  नहीं  करती
 ?  अत्यावश्यक  वस्तु  अधिनियम  में

 संशोधन  क्यों  नहीं  किया  जाता  ?  सरकार  जमाखोरों  को  फांसी  की  सजा  क्यों  नहीं  देती ?

 ig  के  वितरण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  को  जमाखोरों  को  डराना  हो
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 [tr  प्रिय  रंजन  दास

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  सरकारी  नीतियों  को  विफल  बनाने  में  सरकारी  अधिकारियों

 का  भी  हाथ  होता  जसा  कि  खाद्य  मंत्रालय  और  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कई  कमेंट्री
 खाद्य  नीति  के  क्रियान्वयन  में  रोडा  अटका  रहे  संसद  में  राजनीतिक  frig  लेकर  जमाखोरों

 की  चुनौती  का  सामना  नहीं  किया  जा  सकता  ।  हमें  राजनीतिक  निर्णय  को  क्रियान्वित  करना

 होगा  ॥

 जमाखोर  सरकारी  नीतियों  की  कभी  परवाह  नहीं  करते  ।  सरकार  को  सरकारी  वितरण

 प्रणाली  को  मजबूत  बनाना  चाहिए ।  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  राज्य  में  एक  अन्तः

 व्यापार  मंत्रालय  होना  चाहिए  और  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  वितरण
 की

 देखभाल
 के

 लिए

 सरकारी  वितरण  विभाग  खोला  जाना  यदि  सरकार  यह  समझती  है  कि  नीति  की

 घोषणा  मात्र  से  ही  जनता  सरकारी  वितरण  प्रणाली  की  मांग  को  वापिस  ले  लेगी  तो  सरकार

 गलतफहमी  में  है  |

 थोक  व्यापारी  का  waar  जन  विरोधी  है  ।  पुलिस  भी  ga  लोगों  साथ  देतीਂ  है
 सरकार  afe  समझती  है  fe  पुलिस  की  सहायता  &  वहू  जमाखोरों  पर  काबू  पा  लेगी

 तो  सरकार  का  यंह  समझना  गलत  सरकार  यदि  सच्चे  दिल  से  जमाखोरों  का  सफाया

 और  अत्याश्यक  वस्तु  आधि करना  चाहती  है  तो  उसे  अपने  प्रशासन  को  gee  बनाना  होगा
 नियम  को  सख्ती  से  लागू  wear  साथ  ही  जनता  को  भी  सरकार  को  पुरा  सहयोग
 देना  चाहिए  और  जहां  कहीं  भी  वस्तुओं  के  जमा  होने  का  पता

 उसे  सरकार  की  इसकी

 सूचना
 देनी  चाहिए  ।

 सरकार  की  प्रगतिवादी  नीतियों  at  विफल  बनाने  वाली  शक्ति  कहीं  बाहर  नहीं

 आती  बल्कि  कुछ  सरकारी  अधिकारी  ही  सरकारी  नीतियों  को  विफलਂ  बनाने  में  लगे  हैं
 सरकार  को  एसे  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कडी  कार्यवाही  करनी  चाहिए

 हमारे  खाद्य  सचिव  ने  एक  वक्तव्य  दिया  हैं  कि  नई  नीति  से  थोक  व्यापारियों  कों

 चाल  चलने  का  अवसर  मिलेगा  ।  जब  सरकारी  अधिकारी  के  विचार  ही  ऐसे  हैं  तो  जनता

 पर  इसका  क्या  प्रभाव  सहज  ही  इसका  अनुभव  किया  जा  सकता  हैं  ।  खाद्  मंत्री  की

 इस  वक्तव्य  के  बारे  में  सावधान  रहना  चाहिए  ।  प्रजातंत्र  में  विश्वास  रखने  वाली  शक्तियों  कों

 चाहिए  कि  वे  समस्याओं  को  हल  करने  में  सरकार  को  सहयोग  दें
 ।

 कुछ  एकत्र  होकर  सरकार  की  नीतियों  के  विरुद्ध  प्रदर्शन  करना  चाहते  है  ।  यह
 ढीक  नहीं  हैं  ।  उनको  चाहिए  कि  वे  सरकारी  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  में  सरकार  को  पूरा

 पुरा  सहयोग  दें  ।

 थी  पीलू  मोदी  (maz)  सरकारी  नीति  दोषपूर्ण  यह  सरकार  तो  समाजवाद  में

 विश्वास  रखती  &  और  न  ही  विपणन  अव्यवस्था  में
 ।  सरकार  जो  भी  कर  रही  दबाव

 म  आकर  कर  रही  हैं  ।  सरकारी  नीतियों  से  जनता  को  लाभ  नहीं  हुआ ।  इससे  लाभान्वित

 होने  ara  व्यक्ति  तस्कर  व्यापारीਂ  तथा  जमाखोर  यह  पता  ही

 नहीं  चलता  कि  अखिर  गेहूं  जाता  कहां  जनता  के  पास  तो  यह  नहीं  पहुंचता  ।  बड़े  बड़े
 जमाखोर  इसको  जमा  कर  लेते  भारतीय  खाद्य  ,  निगम  का  कार्यकरण  भी

 दोषपूर्ण  यह  भी  भ्रष्टाचार  का  करार  बन  गया  है  ।  सरकार  को  सुधारवादी  लोगों  को

 इकठ्ठा  करना  चाहिए  तभी  हमारी  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  हो  सकता है
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 ्

 त्न

 ee

 वर्ष  1974-75  के  मौसम  के  लिये  गेहूं  की  चतु

 छी
 तथा  मुल्य  निर्धारण  संबंधी  नीती  के  बारे  में  चर्चा

 = _

 जोनल
 प्रणाली  शुरू  करने  के

 परिणामस्वरूप  महाराष्ट्र
 और  गुजरात  के

 को  चावल

 a  र  गेहूं  के  लिए  गत  वर्ष  50  करोड़  रुपये  अधिक  देने  जोनल  प्रणाली  से  लोगों  को

 ly

 नहीं  इसस  उन  लोगों  को
 लाभ  हुआ  जो  भारत  की  सीमाओं  से  अन्य  देशों

 में

 egal  की
 तस्करी  करते  हैं  समाजवाद  एक  टशन  बन  कर  रह  गया  सरकार

 साम्यवादियों
 की  सलाह  पर  एसे  काम  कर  रही  जिससे  लोगों  को  कोई

 लाभ  नहीं  हो  रहा ।  गेहूं
 के  थोक

 व्यापार
 का  सरकारीकरण  इसका  ज्वलन्त  उदाहरण  है  ।  मुझे  प्रसन्नता

 है
 कि

 सरकार
 ~

 को  इस  ad  में  असफलता  मिली  है  ।  क

 श्री  जगन्नाथ  राव  सभापति  विरोधी  दलों  ने  खाद्य  मंत्री  द्वार

 र

 rae
 सप्ताह

 घोषित  की  गई  खाद्य
 नीति

 की
 आलोचना

 की  है  ।  परन्तु  भी  मानन

 «

 aq  ने  खाद्य  नीति  को  सुधारने  के  बार  a  सुझाव  नहीं  दिया  है  विरोधी  पक्ष
 ने  के

 इतना  ही  कहा  है  कि  सरकार  हार  गई  है  और  उस  खाद्य  नीति  के  सामने  अपने  घुट
 क  दिए ह  ।

 सरकार  ने  खाद्यान्न  के  थोक  व्यापार  का  पुरी  तरह त त्याग  नहीं  किया  सरकर

 थ  हूं  तथा  चावल  को  बसूली  करने  वाली
 एज  दसियों

 की  समाप्त  नही  किया  सरकार  ने  थोक

 व्यापारियों
 संख्या  बढा  दी  है  ।  ये  व्यापारी  भी  सरकार  की  ओर

 से  वसूली  '  करनेवाली
 mu  क  रूप  में  काम  करते  इन  व्यापारियों  को

 फिर  से  काम  पर्‌  लगाने
 कदो

 il i  ।  पहला  at  ag  कि  गत  वर्ष
 ये  व्यापारी  बेरोजगार  हो  गए  थे  और

 गत  वर्ष
 80  लाख

 टन  वसूली  का  लक्ष्य  पूरा  नहीं  हो  सका

 यह
 प्रश्न  पूछा  गया  है  कि  सरकार  थोक  व्यापारियों  पर  किस  प्रकार  नियन्त्रण  रखती

 हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि
 थोक

 व्यापारियों  को
 व्यापार  के  लिए  लाइसेंस  दिया

 जाता  है  और  वे  जितना  भी  व्यापार  करते  खाद्यान्न
 नियन्त्रण

 आदेश  के  अन्तर्गत  करते है
 उनकी

 गतिविधियों
 की  जांच  पड़ताल  राज्य  सरकारों  के  सिविल

 सप्लाई
 विभागों  दोर

 जाती  है
 और  लेखा  परीक्षण  भी

 किया  जाता  है  ।
 माल  जमा  रखने  का  कार्य  भी  लाइसेंस

 के  अंतगर्त
 ही

 किया  जा  सकता है  ।  वे  लाइसेंस  में  उल्लिखित  मात्रा  से  माल  जमा

 नहीं  रख  सकते  ।  इंस  प्रकार  थोक  व्यापारियों के  कार्यों  की  जांच  के  लिए  सभी  a Tat  उपाय

 जात

 यह  भी  पूछा  गया  है  कि  इस  बात  को  किस  प्रकार  सुनिश्चित  किया  जाएगी  कि  थोक

 व्यापारी  वसूली  का  50  प्रतिशत  माल  सरकार  को
 दोंग

 ।  इस  का  उत्तर  यह  है  कि  सिविल
 सप्लाई  विभागों  को  प्रतिदिन  वसूल  की  जाने  वाली

 tg
 की  मात्रा  4e 8 I TTTHTTT

 होती
 है

 व्यापारी  उसकी  50  प्रतिशत  मात्रा  सरकार  को  अतः  माननीय  सदस्य  को  कोई

 नहीं  बनानी  चाहिए  ।  थोक  व्यापारियों  को  नियमों  और  प्रतिबन्धों  क  अधीन
 3

 ही
 व्यापार  करना  होगा  ।  खाद्यान्न

 नियन्त्रण  आदेश  को  कड़ा  बनाया  जाएगा  और
 इस

 क्रियान्वयन
 लाइसेंस

 की  शर्तों  के  अनुरूप  किया  जाएगा  प्रतिक्रियावादी  तत्व  अब  कोई  गड़

 नहीं  कर  सकत  |

 कि

 इस  प्रकार  से  सरकार  ने  अपने  मुख्य  उद्देश्य  का

 जि

 नहीं  किया
 है  ह  ने

 जॉ  ना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  कुछ  संशोधन

 is
 हैं  ।  विक नि

 सभापति  महोदय :  कहने  का  FEE  यह  है  कि  थोक  व्यापार  थोक  व्यापारियों

 माध्यम  से  fa  में  लिया  गयी  है  |
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 श्री  जगन्नाथ  राव  :  में  ऐसा  नहीं  कहता  कुछ  लोग  ऐसा  कहते  मेरा  कहना  तो  कवल

 इतना  है  कि  थोक  व्यापारी  भी  wg  वसूली  की  एजन्सी  क  रूप  में  कार्य  करते  है  ।  सरकार  न

 अपनी  नीतियों क्र  सरपंच  नहीं  किया  है  ।  सरकार  ने  जो  कुछ  किया  वह  परिस्थितियों

 को  देखते  हुए  आवश्यक  था ॥

 सरकार  ने  थोक  व्यापार  के  सरकारीकरण  की  नीति  का  पूर्णतया  परित्याग  नहीं  किया

 सरकार  ने  जो  नई  नीति  अपनाई  वहं  अन्य  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  मामले  में  भी

 लागू  होनी  सरकार  को  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ  बनाना  सरकारी  नीति  की
 असफलता  का  मुख्य  कारण  यह  था  fe  वसूली और  वितरण  के  लिए  कोई  विभागीय  प्रशासनिक

 तंत्र  नहीं  बनाया  गया  था  ।  अब  उसकी  स्थापना  करना  होगी  ।  वितरण  प्रणाली  को  इस  प्रकार

 बनाना  होगा  जिससे  खाद्यान्न  समाज  के  पीडित  वग  को  पहुंच  सक े।

 विरोधी  पक्ष  को  सरकार  की  आलोचना  नहीं  करनी  विरोधी  पक्ष  जनता  को

 यह  बताना  चाहती  है  कि  वे  प्रगतिवादी  है  ।  वास्तविकता  यह  है  fe  सरकार  से  अधिक

 प्रगतिवादी  कोई  नहीं  ।
 प्रगतिवादी  की  सफलता  भी  तभी  है  जब  इसको  व्यावहारिक  रूप  दिया

 जाए

 सरकार  पुरी  तरह  सड़क  है  कि  कोई  भी  व्यापारी  गडबडी  न  ७ कर ॥  जांच  पड़ताल  करने
 वाली  अधिकारियों  को  और  अधिक  सके  रहने  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  बेंकटासूब्बया  :  ara  मंत्री  द्वारा  दिया  गया  नीति  वक्तव्य  चर्चा  के

 लिए  हमारे  सामने  है  ।  दुर्भाग्यवश  लोगों  को  गुमराह  करने  के  लिए  चर्चा के  दौरान  राजनीतिक

 धारणाओं  at.  लाद  दिया  जाता  है  ।  सरकार  के  उपायों  में  मीन-मेख  निकालने  की  कुछ
 दलों  ने  प्रवृत्ति  अपना  रखी है  |

 सरकार  की  जिम्मेदारी  है  कि  ag  लगभग  देश  के  5700  लाख  लोगों  के  लिये  भोजन

 की  व्यवस्था  करे
 ।  पहले  हम  पी०  एल०  480  के  अन्तर्गत  आयात  करते  थे  ।  हमार  पास  देश

 में  पर्याप्त  सुरक्षित  भण्डार  होता  अब  पी०  एल०  480  समाप्त  हो  गया
 सरकार  देश  की  आन्तरिक  वसूली  पर  fate  रहते  हुए  देश  की  जनता  की  आवश्यकताओं
 को  पूरा  करने  में  समय  हुई  इस  प्रकार  उसने  सराहनीय  कार्य  किया  है  ।

 हमार  देश  के  किसान  भी  बधाई  के  पात्र  उन्होंनें  कठिनाइयों  के  बावजूद  अपने  उत्पादन
 को  बढाया  है  परन्तु  उनसे  बधाई  देने  की  बात  तो  at  हम  उन  कठिनाइयों  के  बारे  में

 एक  शब्द  भी  नहीं  कह  सकतें  है  जिनका  उन्हें  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 इस  सूची  समस्या  का  एक  अन्य  म  हत्वपणं ्»  अंग  यह  है  कि  वसूली  और  वितरण  के
 काय॑  को  सफल  बनाने  के  लिये  विभिन्न  ए  जातियों  को  कोय  करना  होता  है  ।  इसमें  मुख्यमंत्रियों
 को  भूमिका  निभानी  होती  इस  के  साथ  सार्वजनिक  वितरणਂ

 जनता  का  सहयोग  प्राप्त  करना  जरूरी  होता  है  ।
 प्रणाली  को

 सफल
 बताने  के

 दुर्भाग्यवश  फालतू  अनाज  वाले  राज्यों  के ्य  मुख्य  मंत्री  कम  अनाज वाले  राज्यों  को  अपना
 अनाज  नहीं  देना  चाहते  ।  यद्यपि  कुछ  क्षेत्रों  में  फाल  तू  अनाज  होता  तथापि  उस  फालतू
 अनाज  को  वसूल  नहीं  करना  चाहत े।
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 13  1896  (  qt  1974-75 के  मौसम के  लिये  हू ँकी  वसूली शंक  )
 तथा  मूल्य  निर्धारण  संबंधों  नीति  के  बारे  में  चर्चा

 एक  अन्य  बात  नीति  में  fea  गये  परिवर्तन  के  बारे  में  है  ।  यदि  सरकार  यह  महसूस
 करती  है  कि  अब  तक  अपनायी  गयी  नीति  से  जनता  आकांक्षायें

 ~  प्री  नहीं  होती
 तो  इस  नीति  म  परिवर्तन .  किया  जा  सकता  है  ।  सरकार  का  गतंव्य  है  कि  जनता  के  लिये

 अनाज  उपलब्ध  करे  ।  इस  कतेंव्य  को  निभाते  समय  यदि  सरकार  को  अपनी  नीति  और  जनता

 को  दिये  गये  वायदों  में  ढाँचे  के  भीतर  रहते  कुछ  परिवर्तन  करने  तो  उसे  एसा  कर

 लेना  चाहिये  ।

 बसूली  व्यवस्था  तथा  सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  दोनों  काम  कर  रही  है  ।  दूसरी  और

 इस  कार्य  में  सरकारी  समितियां  यदि  चाहे  तो  वे  थोक  विक्रेताओं  के  साथ  मुकाबला  कर  सकता

 हमें  छोटे  किसानों  सीमान्त  किसानों  को  रासायनिक  जल  आदि  उपलब्ध

 करना  ताकि  वे  अपने  उत्पादन  को  बढा  अपमिश्रण  के  संबंध  में  कानूनों को  कड़ा
 बनाया  जाना  चाहिये

 पडोसीं  राज्यों  को  एक  दूसर  से  सहयोग  करना  किसानों  की  कठिनाइयों
 को  कम  किया  जा  सके  ।  आप  को  अवश्य  ही  खाद्यानों  की  वसूली  को  रासायनिक  उर्वरकों
 की  सप्लाई  के  साथ  जोड  देना  अब  हमें  बहुत  ही  कठिन  स्थिति  का  सामना  करना
 पडें  रहा  है  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  उत्पादन  के  काम  को  किस  स्तर  पर  शुरू
 किया  जाये  ।  यह  भी  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिये  कि  सरकार  द्वारा  अपनायी  गयी  नयी
 नीति  को  इमानदारी  से  कार्यान्वित  किया  जाये  ।  प्रशासनिक  तंत्र  को  सक्रिय  बनाया  जाना
 चाहिये  और  सावंजनिक  संस्थाओं  तथा  लोगों  का  सहयोग  भी  प्राप्त  किया  जाना  चाहिये  ।

 में  सरकार  द्वारा  घोषित  नयी  नीति  का  पूरी  तरह  aria  करता  हूं  और  सुझाव  देता
 हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  यहं  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  इस  में  सरकारी  संस्थाओं  और
 भर  सरकारी  एजेंसियों  को  शामिल  किया  जाये  ताकि  यह  नई  नीति  सफल  यदि  ia
 सफल  नहीं  बनाया  तो  हमें  विनाशकारी  परिणाम  भुगतने  पड  सकते  है  ।

 श्री  रणबहादुर  सिह  )  :  हमे  गेहूं  नीति  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  प्राप्त  ञ
 जिस  किसी  भी  नीति  को  अ  बनाया  जाता  है  ऐसे  लोग  होते  है जो  उसको  आलोचन  करते

 ही  रहते  है  ।  आवश्यकता  तो  इस  बात  की  है  कि  खाद्यान्न
 के

 मामले  को  राजनीति  से  दूर  रखी
 जाय  |  इस  तथ्य  को  समय  धप  न  में  जाना  चाहिये  कि  सरकार  द्वारा  चाहे  कोई  भी  नीती
 अपनायी  कैसा  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कार्यान्वयन  तंत्र  को  अवश्य  ही  व्यापक  और  सशक्त
 बनाया  चाहिये  ।  लोगों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  ag  आवश्यक  है  कि  खाद्य  नीति  में
 जनता  की  राय  को  भी  ध्यान  रखा  जाना  हमार  गांवों  में  आज  भी  मतैक्य  को  कोई भी  स्थान  नहीं  दिया  जाता  ।  यदि  खाद्य  नीतियों  को  कार्यावधि  त  करने  के  fad  ग्राम  स्तर
 पर  मतैक्य  का  प्रयोग  किया  तो  इस  क्षेत्र  में  उसके  अन Ss  सार  ही  ata

 सरकार  ने  वसूली  मूल्य  की  घोषणा  बहुत  से  की  ।  यह  वसूली  मूल्य  105 रुपये  प्रति  क्वीन्स  से  अधिक  निर्धारित  क्या  जाना  चाहिये  था  ।  1  96  7-68  में  जब
 गेहूं  का

 मूल्य  बढकर  160  रुपये  प्रति  fare  हो  गया  तो  उस  समय  उत्पाद  नਂ  बहुत  बढ  गया
 बहत्तर  तो  aa  था  कि  नृत्यों  को  निर्धारित  करते  समय  साहसपूर्ण  पग  उठाया  गया  होता  ।

 उन  सभी  देशों  इस  बात  का  ena  रखना  चाहिये  जिन
 करना  पड़  सह्य  हैं  ।  अभी  भी  समय

 खाद्यान्न  के  अभाव  का  सामना
 हू  इस  बात  की  और  प्रत्यक्ष  रूप  से  ध्यान  दिया
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 रणबहादुर

 जाय ।  इस  वर्ष  गह  की  फसल  अच्छी
 होने

 जा  रही  है  ।  में
 इस

 बात  को  ध्यान  में

 हुए  सरक
 wet  से  अनुरोध  करूंगा  कि  यदि  उसे  अन्तर्राष्ट्रीय  ब।जार  ae उचित  मूल्य  पर  उपलब्ध

 हो  तो  सरकार  को  गेहूं  के  सुरक्षित  भंडार  बनाने  के  इसका  आयात  कर  aal

 चाहिये  |

 सभापति  महोदय  मं  ने  एक  घोषणा  करनी  माननीय  मंत्री  वादविवाद  का  उत्तर

 6  बजकर  15  मिनट  कप  पर  में  माननीय  सदस्यों  से  यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह

 अपने  भाषण  को  निर्धारित  समय  के  भीतर  समाप्त  करं  ताकि  और  सद्स्यों  को  भी  समय

 दिया  जा  |

 श्री  बी०  आर०  शुक्ल  मैं
 सरकार  को  गेहूं  के  थोक  व्यापार  को  अपने  हाथ  में  ले  लेने

 की  पुर्व  स्वीकृत  रीति  को  बदलने  के  निमित्त  उठाये  गये  साहसपूर्ण  पग  के  लिये  हार्दिक  बधाई  देता  हूं  ।  मुझे
 प्रसन्नता  कि  सरकार  ने  इस  मामले  को  प्रतिष्ठा  का  मामला  नहीं  बनाया  है  कहना  गलत  है  कि

 सरकार  ने  चोरबाजारी  करने  वालों  के  आगे  हथियार  डाल  दिये  ऐसा  राष्ट्रीय

 हित  तथा  जन
 हित

 की  दृष्टि  से  किया  गया  है  ।

 वर्ष  मूल  रूप  से  यह  गलती
 की

 गयी
 थी

 कि  गेहूं  कि
 लाभ

 प्रद  वसूली  मूल्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया
 था  जिसके  कारण  अत्यधिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  |  हम सरकार  पर  गेहूं  कीਂ  वसूली  मूल्य

 को  बढ़ाने  के  लिये  बार  बार  जोर  डालते  रहे  हैं  ।

 समाजवाद  को  नहीं  लाया  जा  यद्यपि  sare  दल  अर्थव्यवस्था  के  लिये  वचन  बद्ध  है  |

 हमास  नीति  सफल  नहीं  हो  क्योंकि  दैनिक  उपयोग  की  अन्य
 वस्तुओं

 के  मूल्यों  को  नियमित  किये  बिना

 हम  इसे  एक  ही  वस्तु  का  थोक  व्यापार  अपने  हाथ  में  ले  लेना  चाहते
 थे  ।

 मेरे  विचार  में  हम  सभीਂ  यह  चाहतें
 है  कि

 समाज  के  कमजोर  वग  के  लोगों  की  कठिनाइयों  को  दूर  किया  जाये  ।
 |  हमें

 ऐ
 ऐसा  वातावरण  पैदा  करना

 चाहिये  जिसमें  इमानदार  लोग  समाज  क्ले  कमजोर  वर्गों  को  हानि  पहुंचाये  बिना  उन्नति  कर  सकें  ।

 विश्वास  के  साथ  कहू  सकता  हूं
 कि

 देश  में  खाद्यान्नों  की  कोई  कमी  नहीं  है
 ।

 आज  भी  काश्तकारों के  पास  गेहूं  के  भंडार  भरे  पड़े  हैं  ।  किन्तु  उन्होंने  अपना  भंडार  इस  लिये  बाहर  नहीं  निकाला  कि  सरकार

 उन्हें  लाभप्रद  मूल्य  देने  के  लिय ेतैयार  नहीं  थी  ।  अन्यथा  बाजार  में  खाद्यान्नों  का  ढेर  लग  जाता  और  फिर
 उपभोक्ताओं  के  किसी  भी  वर्ग  के  लिये  खद्यान्नों  की  कमीਂ  त

 रहती
 ।  मेरा  सुझाव  है  कि  कमजोर  वर्गंकी

 रक्षा  की  चाहिये  और  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  उन्हें  सस्ती  दरों पर  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  करे

 इन  वर्गों  को
 आर्थिक  सहायता  भी  दी  जा  सकती  है  ।

 सरकार  को  भारी
 बहुमत

 प्रात  है  ।  वह  कह  सकती  है  कि  खाद्यान्नों  को
 न  बेचने  वाले  काश्तकारों  को

 जेल  में  डाल  दिया  जायेगा  या  उन
 पर  मुकदमे  चलाये  किन्तु  इस  का

 लाभ
 क्या  होगा ?

 यदि  वे  अपने हित  की  कोई  बातਂ  कहतें  तो  ईसे  कोई  सुनने  के  लिये  तैयार  नहीं  ।  सरकार
 की  नीति को  राज्य  के  da  के  सहयोग  के  बिना  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  यदि  कार्यान्वयन  करने
 वाले  ठीक  नहीं  तो  नीति  असफल  हो  जायेगी  ।  हमें  अपनी  नीतिको  उचित  रूप  देना  होगा  ।  हम
 यह  नहीं  कह  सकते  कि  नीति  ही  गलत

 हम
 उस  नीति  बदलना  पड़ा

 जो  वातावरण के  अनु  नहीं
 आखिरकार  विकासशील  देश  में  अपने  आप  को परिस्थितियों के  अनुसार  ढालना  ही  पड़ता

 थी  सी०  ao  दंड पाणि
 :  सरकार  को  खाद्यान्नों  के

 थोक
 व्यापार  को  अपने  हाथ  में  ले

 लेना  और
 फिर  उसे  त्याग  देना  राजनीतिक  चाल  से  बढ़कर  कुछ  भी  नहीं  है

 ।
 केवल  उत्तर  प्रदेश  तथा  उड़ीसा

 के  चुनावों  की  खातिर  sa  लाग  किया  गया  ।  चुनावों  के  समाप्त  होते  ही  सरकार  ने  इस  नीति  को  त्याग

 दिया  ।  सत्तारूढ़  दल  के  समर्थकों  ने  भी  इस  निर्णय  को  नहीं  सराहा  है  ।
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 3  अप्रैल  1974  ै  1974-75  के  मौसम  के  लिए  गेहूं  की  वसूली  तथा  मूल्य
 निर्धारण  संबंधी  नीती  के  बारे  में  चर्चा

 सरकार  ने  उन  राज्य  सरकारों  दल  या  समाज  में  निहित  स्वार्थी  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  जिन्हों

 खाद्यान्नो ंकी  वसूली  के  काम  में  सहयोग  नहीं  दिया  है  ।

 राष्ट्रीयकरण  स्वयं  इस  सरकार  की  त्रुटियों  के  कारण  असफल  रहा  है  ।  हम  देश  के  लोगों  को
 करा  के

 कायें  क्रमों
 में  बिलकुल  विश्वास  नहीं  रहा  चाहें  यहं  बैंककारी  उद्योंगों  अथवा  कोयला  उद्योग  या  किसी

 अन्य  उद्योग
 का

 हो
 ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ने  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  सरकार
 जनता

 को
 लाभ

 नहीं  पहुंचा
 रही  है  ।

 सरकर ने  आवश्यक  वस्तुओं  की  लाभ  की  मात्रा पर  कड़ा  नियंत्रण  लगाया  था  ।  में  चाहता

 हूं कि  सरकार  हमें  बताये कि  क्या  ag  इस  अतत  को  सुनिश्चित  कि  इन  के  मूल्यों  को  विनियमित  कर

 दिया  जाये  तथा  उन्हें  उस  पर  सख्ती  से  नियंत्रण  लागू  कर  दिया  जाये  ।

 कृषि  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री ने  कहा  है  कि  खाद्यान्नों  का  आयात  नहीं  किया  जायेगा  ।  इसके  साथ  समाचार
 पत्तों

 में  यह  समाचर  प्रकाशित  हुआ  कि  खाद्यान्न  का  आयात  किया  जा  रहा  है  ।  सरकार
 को  स्वयं यह

 मालूम  नहीं  है  कि  उसके  पास  खाद्यान्न  का  कितना  भंडार  है  ।

 सोवियत  संघ  ने  भी
 जिसे  1972 में  भयंकर  सुखे  का  सामना  करना  पड़ा  गत  वर्ष

 अच्छी  क़त्ल

 होने के  बावजूद  विदेशों से  काफी  मात्रा में  गेहूं  खरीदा  था  ।  अर्जेन्टाइन  ने  गेहूं  बेचने  की  पेशकश  की  थी  जिसे

 हमें  मान  लेना  चाहिये था  ।  उत  समय  केन्द्रीय  सरकार  ऐसा  नहीं  करना  चाहती  थी  ।  यदि  हमने इस  बारे

 में
 अ्ज॑न्टाइना

 से  समझौता  कर
 तो

 हमें  गेहूं  के  लिये  अधिक  मूल्य  न  देना
 पड़ता  जिसे  हम

 अन्य  देशों
 से

 आयात  कर  रहे  है  ।  और  दूसरा  कुछ  राज्यों  में  लोगों  को  इस  प्रकार  भुखमरी  का  शिकार
 न  होना  पड़ता  |

 जहां  तक
 तमिल  नाडु  का  संबंध  हम  पड़ौसी  राज्यों  को  धान  की  सप्लाई  करते  थे  ।  किन्तु  केन्द्रीय

 सरकार
 ने  इस  पर

 रोक
 लगा  दी

 ।  हम  अन्य  वस्तुओं  के  बदले  में  धान  देने  को  तेयार  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  ऐसा

 करने  पर  रोक  लगा  दी  गयी  है  ।  इसके  साथ  ही  पश्चिम  बंगाल  को  नेपाल  से  चावलों  का  आयात
 करने की  अनुमति  दी  गयी  है  ।  मुझे  यह  बात  मालूम  नहीं  है  कि  एसा  करना  किस  प्रकार  सम्मत  है  ।  पश्चिम
 बंगाल  की  सरकार  गैर-सरकारी  एजेंटों  से  चावल  खरीदेगी  |  ford  बैंक  इसके  लिये  आवश्यक  धन  की

 मंजूरी  देने
 के  लिये  सहमत  हो  गया  है  ।  जहां  एक  ओर  तो  देश  के  विभिन्न  राज्यों  के  बीच  व्यापार  करने  की

 अनुमति  नहीं  दी  वहां  दूसरी  ओर  एक  राज्य
 को

 किसी
 अन्य  देश  से  व्यापार  करने  की  अनुमति  दी

 जा  रही है
 ।

 मेरी  समझ  में  यह  तर्क॑  नहीं  आया ॥

 इस  व्यापार को  ले  लेने  के  पूर्व  तमिल  नाडु  की  सरकार  को  प्रति  मास  35,000  टन  गेहूं  प्राप्त

 होता  था
 हालांकि  मांग  बहुत  अधिक  थी  ।  इस  तथाकथित  प्रगतिवादी  पग  को  उठाने  के  पश्चात  इस  सप्लाई

 को  कम  करके
 9,000  टन

 कर  दिया
 गया  ।  इस  लागू  की  गयी  नीति  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वापस  ले

 लिया  गया ।  इसਂ
 नीति  को

 जन
 साधारण  के  लिये  नहीं  राजनितिक  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिय

 बनाया
 गया  था  ।

 संबंधित
 राज्य  से  सलाह  लिये  बिना  खाद्य  मंत्रालय  ने  एक  आदेश  जारी  किया  जिसके  अन्तर्गत  खाद्यान्नों

 को  इधर  उधर  ले  जाने  पर  से  प्रतिबंध
 हटा  दिया  गया

 ।  कछ  को  मोटा  अनाज  उपलब्ध  करने  के लिये  उसने  दूसरे  राज्यों की  सप्लाई  पर  रो  के  लगा
 दी  ।  जिससे  उन  राज्यों  के  लोंगों  को  भुखमरी

 का
 सामना करना

 पड़ा
 ।

 यह
 न

 तो  बुद्धिमत्ता की  ही  बा  त  और  न  ही  यह  कोई  तर्कसंगत  नीति  है  t

 गेहूं  चावल  के  लिये

 मोटे  अवाज  के  बार  में  भी  ला
 एक

 राज्य  क्षेत्रों  के  संबंध  में  सरकार  ने  जो  सिद्धान्त  अपनाया  उक

 गू  किया  !  चाहिये  ag  के  मामले  में  सरकारी  50  प्रति  शमसे
 वसूल  करने  की  नीति  को  घो

 की  उसी  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  इस  अनुरोध
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 EF  सी०  टी०

 को  oa  दिया  हैं  कि  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  अनाज  उपलब्ध  करने  के  लिये  यह  शुल्क  qe  अनाज

 पर  भी  वसूल  करने  fest  जाये  ।  तमिल  नाडु  के  लोग  थोक  व्यापारियों  की  दया  पर  निभा  करते  हैं  ।

 मुंगफली  और  मुंगफली  के  तेलਂ  के  बारे  में  भी  मांग  की  गयी  थी  ।  ऑआजंकल  खाद्य  तेलों  के  मूल्य  बहुत

 अधिक  हैं  और  जनसाधारण  उन्हें  में  असमर्थ  हैं  ।  किन्तु  केन्द्रीय  सरक।र  ने  तमिलनाड़ु  की  सरकार

 को  Carpet  तथा  मुंगफली के  तेल  पर  शुल्क  लगाने की  अनुमति  केवल इस  लिय  नहीं दी  ताकि  टाटा  तथा

 बिड़ला  जैसे  बड़  एकाधिकारी  गृहों  की  सहायता  की  जा  सके  ।  हम  इस  की  मांग  इस  लिये  कर  रहें  ताकि

 वर्ग  के  लोगों  को  उचित  मूल्यों  पर  इन  वस्तुओं  की  उपलब्धता  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  किन्तु
 इंस  भाँग  की  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  चावल  के  संबंध  में  सारे  दक्षिण  भारत  के  लिये  afar  रूप  से  एक  ही  क्षेत्र  बनाया

 जाना  ।  हम  इसका  जोर  शब्दों  में  विरोध  करते  हैं  ।  यदि  इसे
 दक्षिण

 भारत  में
 लागू कर

 दिया  गयां

 ती  परिणाम  बहुत  ख़राब  होंगे  ।

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  :
 में  उन  में  नही हूं  जिनका  सदैव  यह  विचार  रहा  है  कि  खाद्यान्न

 शोक  व्यापार को  ले  लेने  के  लिये  घोषित  पग  एक  क्रान्तिकारी  पग  ati  आखिरकार  इस  बारे  में

 : 22 |  क्रान्तिकारी  हुआ  इससे  कृषि  क्षेत्र  में  उत्पादन  संबंध  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ है  |  व्यापार  संबंध

 को  कम  सें  कम  खुदरा  व्यापार तक  रहने  दिया  गया  है  ।'  कुछ  माननीय  स्देस्यों  ने  कहा  है  किਂ  सरकार  ने

 थोक
 व्यापारियों  के  सामने  हथियार  डाल  दिये  हैं  ।  श्री

 पीलू
 मोदी  ने  इस  बात  से  सहमति  प्रकट  की  है  |

 वास्तव  में  हम  चाहते  हैं  कि  किसान  अपना  अनाज  स्वेच्छा  से  बाजार  मूल्य  से  कम  मूल्य  पर  बेचे  |  इस

 संबंध  हम  तो  थीक  व्यापारी  को  बीच  से  हट।ना  चाहते  हैं  ।  इस  प्रकार  हम  न  केवल  थोक  व्यापारियों  से

 संघर्ष  कर  रहे  है  बल्कि  देश  के  किसानों  से  भी  कर  रहे  हैं  जिसके  फलस्वरूप  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  जायेगी  जिसमें

 किसान '  मंदिर  होकरਂ  अन्न  को
 कम  मूल्य

 पर
 हमें  बेचेंगे

 ।  प्रत्यक्ष
 हैं  कि  एसी  स्थिति में  हमें  अन्न  वांछित

 मात्रा में  नहीं  मिल  |  अतः यह  बात  आश् वयं जनक  है  कि  स्वेच्छा  से  हमें  80  लाख  टन  की  अपेक्षा  45

 लाख  टन  अनाज  मिल  गया है  ।

 हम  थोक  व्यापारियों  पर  लगाये  गय  प्रतिबंधों  को  हटा  और  फूटकर  व्यापारी  तो

 कास  कर  ही  र भय रहे  देश  में  अब  इस  प्रकार  का  वातावरण पैदा  किया  जाना  चाहिये  जिससे  art  तबकों  को

 महसुस  हो  कि  उन्हें  अपना  माल  हमे  ही  बेचना  पड़ेगा  |  इसप्रकार  की  स्थितिਂ  राजनैतिक  कांयं वाही  ढारा
 उत्पन्न

 करनी  होगी  ।  कुछ  विरोधी  दल  तथा  थोक  व्यापारी  car  वातावरण  पैदा  करने  कोशिश  कर  रहे  हू
 जिसमें  :

 किसान  यह  अनुभव  करें
 कि

 यदि
 वे  अनाज  अपने  पास  रखे  तो  उन्हे  अधिक  मूल्य  मिल  सकते

 ora  राजनैतिक  दल  भी  एसी  ही  हालत  पैदा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  सरकार  किसान

 कॉ
 अपना

 अन्न  सस्ते  मूल्य  पर  बेचने  के  लिए  तैयार  नहीं  कर  सकी  है  तो  इस  के  लिए  विरोधी  दल  उत्तरदायी

 हे  ।

 आज  की  स्थिति  में  परिवर्तन  उतना  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।  थोक  व्यापारी  प्रतिबन्धों  में  भी  कमकर  सकते

 हमने एसा  कहा  है  ।  इस  हेतु  कुछ  समन्वय की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  प्रश्न  तो  60  करोड़  लोगों  के
 फट  भरने  का  है  ।  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  मिश्रित  कोई  राज्य  अथ-व्यवस्था  अथवा  एकाधिकार  सहकारी
 अरे-व्यवस्था नहीं  है  ।  व्यापारी  कुछ  सीमा  तक  हमारी  सहायता  करते  हैं  जिनपर  कछ  प्रतिबंध  लगाये  जाने

 चाहिये  और  कुछ  नियम  विनियम  निर्धारित  किये  जाने  चाहिये  यदि  प्रयत्न  करें  तो  हम  सफल  हो  सकते  हैं

 गेहूं  के  थोक  व्यापार  को  अपने  हाथ  में  लेकर  हमने  कोई  क्रांतिकारी  कदम  न  ही  ।  इस  नीति
 को  बदल  कर  हमने  मुनाफाखोरों  के  अगे  भीं  घटने  नहीं  टेके

 कठिन  स्थिति  में  ही  कदम
 गया  आशा  के  अनुसार  हम  अनाज  एकत्र  नहीं  कर  पाये  अधिक  अनाज  की  वसूली  के  लिये
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 (  ore \ 13  1896  }
 व्य  1974-75  के  मौसम  के  लिए  ag  की  वसूली
 तथा  मुल्य  निर्धारण  संबंधी  नीति  के  बारे  में  चर्चा

 ह्म  कुछ  अन्य  तरीकों  का  सहारा  ले  रहे  हैं  ताकि  अधिक  Ta
 की

 बुली
 की

 जा  सके  और  अनाज  के  भंडार
 बना  सके  ।  यह  कदम  सराहनीय है  ।

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra):  We  are  discussing  a  very  important  issue.
 Last  year  Government  took  over  wholesale  trade  in  wheat.  Now,  a  new  policy
 has  been  adopted  in  this  regard.  There  were  four  important  factors  which  emerged
 from  the  policy  announced  by  the  Government  last  year.  These  four  factors
 were  (1)  that  there  should  be  government  control  over  marketable  foodgrain;
 (2)  that  foodgrain  should  be  procured  on  remunerative  prices  from  the  producers;
 (3)  that  foodgrain  should  be  made  available  to  the  weaker  section  of  the  society
 on  reasonable  prices;  and  (4)  that  middlemen  should  be  eliminated  from  the  trade.
 There  are  some  doubts  in  regard  to  certain  important  points  of  new  policy.  For

 example,  how  can  it  be  ensured  that  wholesaler  will  honestly  part  with  50  per  cent
 of  wheat  procured  by  him?  Also  what  is  the  duck  against  the  corrupt  practices
 adopted  in  this  regard  by  the  officials  who  will  look  after  this  work  ?  Again  how
 will  it  be  ensured  that  inferior  quality  of  wheat  is  not  supplied  to  the  fair  price
 shops?  These  points  need  be  given  serious  thought  by  the  Government.

 The  Food  Minister  said  that  the  Government  is  thinking  to  distribute  wheat

 through  the  fair  price  shops  to  low  income  group  people  only.  Proper  distribution  of
 wheat  should  not  only  be  ensured  to  industrial  workers  but  also  to  the  rural  population,

 Fhe  Government  has  not  acted We  are  passing  through  a  difficult  situation.
 with  firmness.  The  officials  of  the  Food  Corporation  of  India  have  been  misusing
 their  powers.  These  matters  have  already  been  discussed  in  this  House.

 It  is  said  that  Government  has  surrendered  to  the  traders.  This  is  not  correct.
 The  only  thing  Government  did  was  that  it  modified  its  policy  keeping  in  view  the
 present  situation.  The  Government  should  be  vigilant  against  profiteers,  hoarders  and
 black-marketeers.  They  must  be  dealt  with  firmly.

 The  Government  should  also  pay  due  attention  towards  increase  in  production.

 Mr.  Chairman  :  The  hon.  member  should  now  conclude.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh:  The  priceline  has  shown  a  downward  trend  after
 the  announcement  of  new  policy.

 श्री  दयानन्द  मिश्र  हम  कितने  खुश  होते  यदि  यह  योजना  सफल  होती
 क्यों  कि  हम  रोटीसे  राजनीति  को  जोडने  के  पक्ष  में  नही

 गेहूं  के
 थोक  व्यापार  को  हाथ  में  लेने  का  निर्णय  सूझबूझ  के  साथ  नहीं  गया

 फिर  भी
 अनेक  माननीय  सदस्यों ने  इसे  प्रगतिशील  कदम  कहा  इस  निर्णय  से

 लोगों  की  परेशानी  में  वृद्धि  हुई  बिना  पर्याप्त  तैयारी  के  शुरू  गया  कोई  भी
 कार्य  साहसिक  कार्य  है  और  सरकार  ने  वैसा  ही  सरकार  का  fae  था  कि  योजना
 सफल  लेकिन  यह  बुरी  तरह से  असफल  इस  निर्णय की  केवल  साम्य
 वादी  दल  ने  ही  की  है  ।  अब

 एक  विचित्र  वातावरण  बन
 गया  है  :  सरकार

 बाद  और  समाजवाद  का  प्रमाण पत्न  भारतीय  साम्यवादी  दल  से  लेतीਂ  और  साम्यवादी  दल
 अपने  एकमात्र  प्रजातंत्रीय  दल  होनें  के  आशय  का  प्रमाणपत्र  सरकार  से  लेता

 स्वर्गीय  नेहरूजी  काम  भयवश  थीं  कर  पाते  उसी  काम  की  और  वर्तमान
 प्रधान  मंत्री  व्यवहारिक  पहलुओं  की  जांच  किये  बिना  बढती  है  |

 गेहूं के  थोक  व्यापार  को  हाथ  में  लेने  के  निर्णय  से  शरू च्  में  ही  असफलता  निश्चित  थी
 इस  निर्णय  से  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री के  अतिरिक्त  कोई  भी  अ  न्य  मुख्यमंत्री  सहमत  नहीं  था
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 policy  of  wheat  for  1974-75  Season

 ि

 शा नन्दन  मिश्र

 नई  नीति  से  हमें  अधिक  आशा  नहीं  व्यापारियों  को  लाइसेंस  देने  से  भ्रष्टाचार  बढ़ेगा

 प्रत्येक  व्यापारी  से  50  प्रतिशत  लेवी  किस  प्रकार  वसूल  की  जायेगी  ।  इससे  मूल्य  अभूतपूर्व
 सीमा  तक  बढ़ेंगे  जिससे  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  सकती  है  ।  कहा  गया  है  कि  राजसहायता
 दिये  जाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  ।  ठीक  ही  कहां  गया  है  कि  इस  सरकारी

 यारियों  को  अधिक  महंगाई  भत्ता  देकर  समाप्त  कर  दिया  जायेगा  ।  इस  हेतु  संतुलन  बनाये

 रखना  अनिवायें  है  जो  हमारी  अय  व्यवस्था  के  लिए  किस  सीमा  तक  हितकारी  यह
 अभी  देखना

 समझ  में  नहीं  आता  कि  105  रुपये  मूल्य  निश्चित  करने  के  पीछे  क्या  औचित्य  हैं  जबकि

 कृषि  मूल्य  आयोग  ने  90  और  100  रुपये  की  बीच  मूल्य  निर्धारित  करने  की  सिफारिश
 की  थी  कहा  जाता  है  कि  थोक  व्यापारी  लगभग  350  लाख  टन  अनाज  देंगे  ।  पहले  इन्होंने

 65  लाख  टन  देने  का  वायदा  किया  था  यह  कमी  जो  की  गयी  इसका  क्या  कारण

 इस  पर  क्या  विचार  किया  जा  रहा

 उत्पादन  में  कमी  तथा  निर्धारित  मूल्य  का  बाजार  में  आने  वाली  फसल  पर  उलटा  प्रभाव

 पड़ेगा  हुम  देखत ेहैं  कि  इस  वर्ष  पहली  बार  उत्पादकों  के  लिए  कोई  निगम  मूल्य  निर्धारित

 नहीं  किया  गया  है  ।  यदि  किया  गया  होता  तो  पता  नहीं  उत्पादक  को  इससे  प्रोत्साहन  पिलता

 अथवा  लगता  है  कि  कोई  अधिकतम  मूल्य  भी  निर्धारित  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 अन्न  एकत्र  करने  वाले  थोक  व्यापारियों  पर  निर्भर  रहने  के  बजाय  प्रतीक  बाज़ार  और  थोक  व्यापारी  पर

 लेहि  लगायी  जानी  चाहिये  |  व्यापारियों से  50  प्रतिशत  गेंहूं  वसूल  करने  का  कार्य  व्यापारियों  और  इन्सपैक्टर ों

 पर  नहीं  छोडना  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  सही  सही  हिसाब  लगाया  जाना  ।  आशा  है  कि  व्यापारी

 सन्स  सम्बन्ध  में  सरकार  से  सहयोग  करेंगे  |

 उपभोक्ता  किसी  भी  दशा  चाहे  अन्न  सरकारी  अथवा  गैर  सरकारी  एजेन्सी  की  मार्फत  बेचा  जाए

 12  प्रतिशत  से  अधिक  मुल्य  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  सरकार  जो  भी  करने  जा  रही  है  वहू  अनुचित

 है  क्योंकी  वह  विपणन  व्यय  के  रुप  में  25  प्रतिशत  जोडना  चाहती  है  ।

 Mr.  Chairman  :  Congress  members  should  not  take  more  than  seven  minutes
 time  each  because  this  discussion  is  to  be  concluded  today.

 of Shri  Nathu  Ram  Mirdha  (Nagour):  The  policy  regarding  the  procurement
 foodgrains  and  the  minimum  price  of  the  agricultural  products  to  farmers  is  very

 important  in  view  of  the  present  situation  developed  in  the  country.  I  feel  the

 margin  between  the  price  paid  to  farmers  and  that  charged  from  the  consumers
 should  have  been  reduced.  The  hon.  Members  of  oppositions  instigate  the  farmers
 not  to.  cooperate  with  the  Government  saying  that  the  price  fixed  by  the  Govern-

 ment
 is

 very
 low  and.thus  they  try  to  achieve  their  political  ends.

 1  do  not  contribute  to  the  apprehension  expressed  by  Shri  Mishra
 to  the  -effect  that  the  agricultural  production  would  be  only  60  per
 cent  of  the  estimated  production  this  year.  have  visited  almost  all
 the  parts  of  the  country  and  1  am  certain  that  the  production  of  wheat  this  year
 is  expected  to  be  4  million  tonnes  more  as  compared  to  last  year.  So  far  as  the

 question  of  minimum  price  to  the  farmers  is  concerned,  we  have  taken  all  the

 aspects  of  agricultural  expenditure  into  consideration  and  have  fixed  Rs.  105.

 This  price  is  quite  reasonable.  I  have  met  farmers  and  they  are  satisfied  with
 this  policy.  Consumers  are  also  happy  so  far  as.the  distribution  of  foodgrains  is
 concerned.  Government  should  maintain  public  distribution  system  only  for  the
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 3  1974  वर्ष  1974-75  के  मौसम  के  लिये  गेहूँ  की  वसूली

 तथा  मुल्य  निर्धारण  संबंधी  नीति  के  बारे  में  चर्चा

 का

 poor.  Persons  having  more  income  than  a  certain  limit  should  purchase  foodgrains
 from  the  open  market  at  the  rate  of  Rs.  125  which  is  justified  and  practicable.  I
 think  with  this  policy,  Government  would  be  able  to  deal  with  the  food  problem.

 at  ए०  कण  एम०  इसहाक  :  में  इस  नीति  की जिसकी  घोषणा  की  गई  सफलता  की

 कामना  करता  ।  मैं  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूँ  कि  ग्रामीण  जनता  समझती  है  की

 उनको  ठगा  जा  रहा  वे  मानत  हैं  कि  शहरी  लोग  ग्रामीण  लोंगों  का  शोषण  करते  सम्पत्ती  की  अधिकतम

 सीमा  संबधी  कानून  ग्रामीण  क्षेत्रो  में  लागू  किया  गया  है  परन्तु  नगरो  में  लागू  नहीं  किया  गया
 Ne

 उनकी  यह  भी  शिकायत  है  कि  सरकार  उन्हें  कृषि  कार्यों  के  लिये  आवश्यक  सामग्री  सप्लाई  नहीं

 करती  किन्तु  निर्धारित  मुल्य  पर  खाद्यान्नखरिदने  के  कार्य  में  दुखता  से  कदम  उठाती  मेरा  सुझाव  है  कि

 सरकार  ग्रामीण  जनता  की  इन  शिकायतों  की  ओर  पूरी  तरह  ध्यान  दे  |

 खाद्य  नीति  के  बारे  में  मेरा  सुझाव  है  कि  वह  खाद्यान्नों  के  उत्पादनके  आधार  पर  निर्धारित  की  जानी

 चाहिए  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  खपत  से  कम  था  किन्तु  वहाँ  की  सरकार  ने  किसानों  को  सभी

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  तथा  सारी  राजसहायता  से  उनका  सभी  खाद्यान्न  स्वंय  खरीदा  ।

 आज  वहाँ  उनकी  आवश्यकता  से  अधिक  खाद्यान्न  का  उत्पादन  होता  र
 देश  में  भी  उर्वरकों  का

 ation  उत्पादन  होना  चाहिये  तथा  अधिकाधिक  भूमिका  लिए  सिचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जानी

 चाहिये  |  इन  उपायों  से  हमारे  देश  में  खाद्यान्न  के  उत्पादन  में  बहुत  वृध्दि  हो  सकती है
 ।

 सरकारने  पहले  भी  देश  की  सारी  जनता  को  खाद्यान्न  सप्लाई  करने  का  उत्तरदायित्व  नहीं  लिया  केवल
 समाज  के  कमजोर  वर्गो  को  खाद्यान्न  उपलब्ध  कराने  का  उत्तरदायित्व  लिया  था  |  अब  भी  सरकार  द्वारा  घोषित

 नीति  का उद्देश समाज  के  कमजोर  वर्गो  खाद्यान्न  उपलब्ध  करना  अतः  सरकार  की  नीति
 में

 वास्तव

 में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  केवल  कार्यकरण  की  विधि  में  परिवर्तन  हआ  है  क्योंकि  पहली  प्रकिया  के  zea

 लोगों  से  खाद्यान्नों को  छुपा  लिया  ।  अब  छुपाए  गए  खाद्यान्न  को  बाहर  निकालना  है  तथा  इस  परिवर्तन
 का  ध्येय

 ही  है  ।

 गत  वर्ष  खाद्यान्न  की  कमी  के  कारण  महाराष्ट्र  में  दंगे  हुये  ।  वहाँ  खाद्यान्न का  भाव  10  रुपया  प्रति  किलो
 ग्राम  तक  हो  गया  ।  यदि  सरकार  जनता  की  भावनाओं  का  आदर  करते  हुये  अपनी  नीति  में  परिवर्तन  करती  है
 तो  वहू  अवश्य  सफल  होगी  ।

 अंत  में  मै  दो-तीन  सुझाव  देना  चाहुंगा  ।  सरकार  ने  पहले  की  भाति  व्यापारियों  को  व्यापार  करने  की

 अनुमती  दे  दी  हैं  ।  व्यापारियों  को  खरीदे  गये  खाद्यान्नों  स ेआधा  खाद्यान्न  सरकार  को  देना  किन्तु  सरकार

 यह  कैसे  सुनिश्चित  करेगी  कि  व्यापारी  आधा  खाद्यान्न  सरकार  को  देही  दे  ?  मैं  इस  संबध  में  सरका र  से  आश्वासन

 चाहता  हुं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  थोक  व्यापारियों  के  साथ  इस  सम्बन्ध  में  एक  करार  करे  तथा  अन्य
 कोई  थोक  व्यापारी  ऊस  करार  का  उल्लंघन  करे  तो  उसे  कडी  सजा  दी

 कोई  नहीं  जानता  कि  ये  थोक  व्यापारी  कल  क्या  रवैया  अपनाएंगे  |  ae  दिन  पहले

 दिल्‍ली  में
 2.50

 रुपया  प्रति  किलो  के  भाव  से  गेहूं  बिका था  तथा  कलਂ  उसका  भाव
 1.75  रुपया  था  ।  सरकार  की  नीति  का  इतना  अच्छा

 x  अभाव  पड़ा  >  ।  किन्तु
 सरकार  यह  अवश्य  सुनिश्चित  करे  fe  देश  में  यहीं  स्थिति  बनी  रहे  व्यापारी
 कोई  समस्या  न  उत्पन्न  करें  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  Sir,  I  feel  that  in  the  present  atmosphere,  the
 evils  of  corruptions,  extravagance,  briba  ry  and  profiteering  are  bound  on  flourish  in
 the  public  and  private  trade  in  foodgrain.  The  hon.  Members  should  not  be  proud of  the  new  policy,  because  of  the  fact  that  this  nom  ina
 foodgrains  is  not  due  to  the  policy  but  due  to  the  season

 1  reduction  in  the  price  of
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 Policy  of  Wheat  for  1974-75  Season

 [Shri  Madhu  Limaye]
 The  objects  of  the  foodgrains  trading  policy  have  not  been  adequately  high-

 lighted.  The  present  food  policy  should  seek  to  achieve  mainly  three  objections.
 The  growers  should  get  a  fair  price  for  their  produce,  of  things,  like  fertilizers,
 seeds,  pesticide,  water  etc.,  which  are  essential  for  increasing  agricultural  produc-
 tion,  should  be  made  available  to  them  at  fair  ‘prices  so  that  the  country  may
 attain  self-sufficiency  in  foodgrains.

 Secondly,  the  poor  people  in  the  urban  and  rural  areas  should  get  foodgrains
 at  cheap  rates.  The  Government  distribution  machinery  has  completely  failed  in
 the  rural  areas  for  a  long  time.  The  hon.  Minister  should  give  special  attention  to
 the  rural  population.

 Thirdly,  there  should  be  a  balance  between  the  prices  of  agricultural  commo-
 dities,  and  the  commodities  manufactured  in  the  factories.  No  food  policy  would
 be  successful  unless  their  three  objectives  are  achieved.

 I  think,  Government  should  not  hesitate  to  admit  that  their  previous  policy
 has  proved  a  total  failure.  No  State  Government  except  Punjab  and  Haryana
 could  achieve  60  per  cent  of  the  target.  I  suggest  that  Government  should  find
 out  the  reasons  for  this  failure.

 Now  Government  have  agreed  to  pay  Rs.  105  per  quintal  to  the  wholesale
 traders.  We  have  been  demanding  that  Government  should  at  least  pay  Rs.  90  per
 quintal  to  the  farmers  but  all  in  vain.  If  Government  had  adopted  stringent  mea-
 sures  against  traders  holding  surplus  stocks,  it  could  have  achieved  the  targets  of

 procurement.  Now,  I  do  not  think,  the  poor  farmers  would  get  their  due  share
 from  this  increase  in  price.

 Now,  I  would  like  to  refer  to  the  production.  During  the  period.  of  five  years
 from  1966-67  to  1970-71  production  of  wheat  doubled  in  the  country  but  after
 1970-71  it  became  stagnant.  I  feel  this  stagnation  in  production  has  been  caused

 by  the  gradual  increase  in  the  prices  of  agricultural  commodities.  The  Agricultural
 Price  Commission  has  failed  to  look  after  the  needs  of  the  farmers.  So  far  as  the

 import  of  foodgrains  is  concerned,  no  one  else  but  the  defective  policy  of  the
 Government  is  responsible  for  the  increase  in  imports  of  foodgrains  in  the  year  1973.

 Besides,  Government  had  to  import  2  million  tonnes  of  wheat  from  U.S.S.R.  on
 loan  basis.

 4.1  million  tonnes  of  wheat The  Minister  of  Agriculture  (Shri  A.  Ahmed):
 includes  imports  from  U.S.S.R.

 Shri  Madhu  Limaye  :  But  it  is  not  clearly  mentioned  in  the  statement,  corrup-
 tion  is  rampant  in  the  public  distribution  system.  I  also  made  a  reference  on  the  last
 Friday  in  this  regard.  Supply  Inspector,  demand  Rs.  5  to  15  per  bag.  The  chairman
 of  Maharashtra  Cooperative  Federation  has  told  me  that  the  flatterers  of  the  Chief

 Unless Minister  of  Punjab  demanded  Rs.  15  per  quintal  as  bribe.  (Interruptions)
 corruption  and  malpractices  are  eschewed  out  of  the  public  distribution  machinery
 and  bureaucracy,  no  system  would  prove  to  be  effective.

 In  regard  to  the  policy  of  being  an  agriculturist,  it  does  not  benefit  the  growers
 and,  therefore,  it  should  be  reconsidered.  I  would  like  to  suggest  that  radical  changes
 should  be  made  in  the  policy  of  imposing  tax  on  agricultural  inputs.  Government
 should  adopt  the  policy  of  imposing  tax  on  income.  I  also  feel  that  it  would  be  more

 insurance  scheme.
 beneficial  to  the  growers  and  the  country  as  well  if  Government  implement  the  crop

 It  is  only  the  development  of  agriculture  which  would  remove
 the  problem  of  unemployment  and  would  make  tthe  industrialisation  successful.

 Dr.  Kailas  (Bombay  South):  I  rise  to  congratulate  the  hon.  Minister  of  agri-
 culture  and  the  Central  Cabinet.  Actually,  we  are  very  much  interested  in  the  proper
 supply  of  foodgrains  to  the  vulnerable  section  of  the  Society  on  reasonable

 prices.
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 Last  year,  Government  decided  to  take  over  the  whole  sale  trade  in  foodgrains.
 All  the  political  parties  supported  the  decision  but  Jiansangh  Party  was  opposed  to
 this  decision.  The  same  political  party  is  opposing  this  proposal  also.  So  far  as  the
 shortfall  in  the  procurement  target  in  the  last  year  is  concerned.  I  personally  feel
 that  this  procurement  price  of  Rs.  86  offered  10  the,  growers  was  low.  Now  the
 Government  has  taken  a  good  step  by  increasing  the  price  to  Rs.  105  per  quintal.
 I  think  growers  should  not  hesitate  in  selling  their  produce  at  this  rate.

 Secondly,  the  Government  should  have  removed  the  Psychology  of  shortage
 in  the  country.

 Thirdly,  the  announcement  of  ban  on  imports  of  foodgrains  should  have  been
 made  after  attaining  self-sufficiency  in  foodgrains.

 Fourthly,  the  surplus  state  did  not  achieve  their  procurement  targets  while
 the  deficit  states  demand  foodgrains  above  their  requirements,  something  in  hoarding
 and  black  marketing  in  the  country.  All  there  evils  can  be  removed  from  the  country
 only  if  the  production  of  foodgrains  is  increased  considerably.

 I  would  like  to  suggest  that  the  State  Governments  should  be  instructed  to  im-

 plement  the  central  policies  properly.  ह  is  correct  that  we  can  not  have  blind  faith
 in  the  private  traders.  But  it  is  also  necessary  to  make  them  feel  that  national  inte-
 rests  are  more  valuable  than  individual  ones.

 I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  the  figures  of  production  and  pro-
 ‘urement  in  the  last  year  and  also  the  figures  of  procurement  before  and  after  the

 implementation  of  the  policy.

 Secondly,  will  the  Government  be  vigilant  regarding  the  purchase  and  salt  to  be
 made  by  the  traders?

 Thirdly,  is  there  any  proposal  to  appoint  a  Public  vigilance  committee?  What
 will  be  the  issue  price?  I  request  the  hon.  Minister  to  reply  to  these  points.

 Shri  Darbara  Singh  (Hoshiarpur):  Last  time  also  we  draw  the  attention  of  the
 Government  to  the  need  of  reorienting  the  Government  machinery  responsible  for
 this  situation.  The  main  point  to  be  discussed  here  now  is  whether  the  traders,  would
 actually  supply  foodgrains  to  the  consumers  at  the  rate  of  Rs.  150  or  not.  They  have
 declared  that  they  would  supply  at  the  rate  of  Rs.  150.  But  I  do  not  think  they
 would  abide  by  their  promise.

 Agriculturists  in  Punjab  are  unable  to  get  diesel  at  the  time  when  it  is  badly
 The  State required.  Government  should  make  some  arrangements  in  this  regard.

 Government  of  Punjab  is  prepared  to  supply  foodgrains.  Last  year  also  we  sup-
 plied  foodgrains  to  the  extent  of  2.7  million  tonnes.

 The  Government’s  permission  to  seil  at  Rs.  150  per  quintal  is  dangerous.
 Traders  have  given  a  warning  to  increase  the  prices.

 The  Government  should  make  improvements  in  the  present  distribution  system.

 The  traders  are  ready  to  purchase  from  the  farmers  even  at  Rs.  110  per  quintal.
 They  have  asked  the  farmers  to  stock  as  much  foodgrains  as  they  can.  The  wheat

 The  Gov- should  be  purchased  by  Co-operative  Societies  and  Marketing  Societies.
 ernment  should  not  remain  at  the  mercy  of  the  traders.

 The  Punjab  Government  should  be  given  the  facilities  if  requires  in  this  con-

 It  will  achieve  the  targets  fixed  for  it. nection.
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 We  are  thankful  to  the  Government  for  the  ine:  tive  given  to  the  farmers.  The
 mer  get  Rs.  29  per  quintal  whereas  the  wholesale  Traders  get  KS  per  quintal.
 e  Government  should  remain  more  vigilant  in  this  matter.  Tt  shou  try  to  find.

 ut  some  solution  to  this  natiowal  crisis.

 Shri  Maha  Deepak  Singh  Shakya  (Kasganj):  The  Government’s  policy  vith

 regard  to  take  over  of  wrolesale  trade  in  wheat  has  failed.  This  is  the  main  reason

 why  Government  has  changed  its  policy.

 and  wholesale Last  year,  the  price  of  wheat  was  fixed  at  Rs.  76  per  quintal
 trade  in  wheat  was  taken  over  by  the  Government.  When  that  policy  failed,  the

 price  has  been  fixed  at  Rs.  105  per  quintal  and  it  has  been  decided  that  the  whea

 ह  would  be  distributed  to  the  Consumers  at  Rs.  125  per  quintal.  It  will  be  good  if  th
 le  live farmers  are  given  as  much  benefit  as  possible  because  80  percent  of  our  peop

 in  villages.  But  this  system  has  led  to  corrupt  practices.  The  poor  farmers  suffer  be-
 cause  they  get  less  price  for  their  foodgrains,  than  the  price  fixed  by  the  Government.
 The  big  traders  are  benefitted  by  the  present  policy.  The  Government  should  stop
 this  system  of  procurement.  It  should  evolve  such  a  system  by  which  it  may  purchase
 foodgrains  direct  from  farmers  and  supply  them  to  the  consumers  at  reasonable
 rates.

 The  Hon.  Minister  has  stated  that  the  Government  has  made  arrangements  for
 the  distribution  of  foodgrains  in  cities  only.  80  per  cent  of  our  people  lives  in  villages,

 to So,  the  Government  should  have  first  made  arrangements  to  provide  foodgrains
 those  people.  It  is  clear  that  the  Government  is  playing  in  the  hands  of  a  few  capi-
 talists  and  the  distribution  system  of  wheat  is  determined  in  consultation  with  the  m

 I  want  to  know  the  steps  Government  has  taken  to  stop  corruption  in  Govern- 0
 1 ental  Machinery.  The  Government  should  ensure  that  the  traders  who  have  be

 given  licences  will  not  resort  to  corrupt  practices  and  adequate  foodgrains  will  be
 made  available  in  the  market.  The  Government  should  clearly  state  the  minimum  and
 maximum  quantity  of  wheat  which  a  farmer  can  keep  for  his  own  requirements.

 The  Government  should  ensure  that  the  various  inputs  like  fertilizers,  water,
 power  etc.  needed  for  increasing  agricultural  production  are  made  available  to  the
 farmers  at  reasonable  prices.

 Shri  Natwarlal  Patel  (Mehsana):  Before  framing  a  policy  the  policy  framers
 should  consider  whether  that  policy  would  be  useful  for  the  public  or  not.  We  should
 not  blame  any  one  for  the  conditions  prevailing  in  the  country  after  the  takeover
 of  wholesale  trade  in  wheat,  because  at  that  time  the  question  of  procurement  w
 before  us.  We  wanted  to  procure  wheat  at  the  rate  of  Rs.  85  per  quintal,  when  eve
 the  price  of  coarse  grain  was  as  high  as  Rs.  150  per  quintal  in  the  market.  The!
 how  could  a  farmer  give  wheat  at  Rs.  85  per  quintal  ?  Before  framing  any  policy
 regarding  foodgrains  the  Government  must  take  into  consideration  the  interests  of
 the  farmers  and  the  common  man.  (Interruptions)

 The  condition  of  the  farmers  today  is  quite  miserable.  If  they  had  any  alter-
 native  they  would  have  left  farming.  The  Government  should  frame  such  a  policy
 as  may  be  beneficial  to  the  consumers  also.  If  after  implementing  a  certain  policy,
 Government  finds  that  it  has  not  proved  successful,  it  may  modify  it.

 Shri  Chiranjib  Jha  (Seharsa):  It  is  not  correct  to  say  that  the  policy  reg  rding
 take  over  of  wholesale  trade  in  wheat  has  been  a  complete  failure.  Taking  int  con-
 sideration  the  low  price  fixed  last  year  and  the  opposition  by  the  traders  in  tl his  res-

 the  success  that  we  have  achieved’  is  very  significant.
 11!

 pee

 WwW  have  the  apprehension  that  the  big  traders  to  whom  licence  have  been

 issued  will  ot  act  honestly.  So,  we  must  keep
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 should  be  formed  ot  the atl  tlic  state,  district  and  block  levels  to  100  into  the  working  of
 the  new  scheme

 For  the  success  of  this  scheme  the  most  important  thing  is  to  gear  up  the  ad-
 ministration.

 The  expenditure  on  the  purchase  of  wheat  should  be  reduced  and  the  work  of

 purchase  should  be  entrusted  to  Cooperative  Societies  of  educated  unemployed.  The

 Government  should  make  arrangements  to  the  effect  that  no  levy  should  be  imposed
 on  the  farmers  having  less  than  ten  acres  of  land.

 Shri  Chandrika  Prasad  (Ballia):  It  is  not  correct  to  say  that  the  food  policy  of
 the  Government  has  been  a  total  failure.  The  Government  took  the  wholesale  trade
 in  wheat  to  assist  the  farmers  and  to  do  away  with  the  middlemen.  The  opposition
 parties  are  propagating  against  our  policy.

 Conditions  in  areas  situated  on  the  border  of  two  states  have  been  very  un-
 satisfactory.  Uttar  Pradesh  Government  do  not  send  foodgrains  in  sufficient  quanti-
 ties  to  District  Bailia,  The  attitude  of  the  Bihar  Government  towards  that  state  is
 almost  the  same,  as  a  result  of  which  the  prices  of  foodgrains  in  those  places  are
 going  up.  The  ban  on  Inter-State  movement  of  coarse  grains  has  been  lifted.  Simi-
 larly,  the  ban  on  other  foodgrains  should  also  be  lifted.  If  it  is  not  possible,  then  at
 least  inhabitants  of  border  areas  of  two  states  should  be  allowed  free  movement  of
 foodgrains.

 The  hon.  Minister  in  an  interview  over  A.I.R.,  told  that  they  would  be  able  to
 supply  foodgrains  in  industrial  areas.  want  to  remind  the  hon-Minister  that  we  are
 committed  for  the  welfare  of  weaker  sections  and  particularly  Harijans.  We  should
 not  ignore  drought  prone  areas.  Adequate  arrangements  should  be  made  for  supply-
 ing  foodgrains  to  poor  people.

 Government  has  declared  Rs.  105  per  quintal  as  procurement  price.  A  provi-
 sion  should  be  made  that  a  declaration  will  have  to  be  made  by  the  businessmen
 regarding  quantity  cf  the  foodgrains  purchased  by  them  and  Government  should
 have  full  knowledge  about  the  godowns  of  foodgrains  so  that  evasion  of  50  per  cent
 levy  could  be  avoided.

 Shri  N.  P.  Yadav  (Sitamarhi):  I  support  the  food  policy  of  the  Government.
 But  a  system  should  be  evolved  so  that  purchase  by  the  traders  could  be  restricted.
 Wheat  purchased  by  them  should  be  kept  in  godowns  and  these  godowns.  should  be
 locked.  Duplicate  keys  should  be  given  to  traders  and  the  District  Magistrate.  A
 receipt  shouid  be  issued  against  procurement  of  wheat  from  farmers.  These  should
 be  checked  from  time  to  time  by  District  officer  or  District  Magistrate.  This  is  the
 only  way  to  improve  the  situation.

 About  500  villages  of  Sitamarhi  have  been  affected  by  heavy  rains.  Crops  have
 been  destroyed.  would  request  the  hon.  Minister  to  make  arrangeme  nts  for  the
 supply  of  wheat  to  the  people.  living  in  those  areas.

 ar-
 mers.

 I  request  the  hon.  Minister  to  have  a  sympathetic  approach  towards  poor  f

 कृषि  मंत्री  (sf  फखरुद्दीन  अरली  मुझे  प्रसन्नता है
 कि  मुझे  माननीय  सदस्यों  की

 गलतफहमी  को  दूर  करने
 तथा

 अपने  वक्तव्य
 क

 स्पष्ट  करने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ

 माननीय  सदस्यों  ने  यह  मांग  की  है  कि  खाद्य  समस्या  को  राष्ट्रीय  समस्या  माना  जाना
 et a  TPOoTT  ary

 चाहिए  |  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  ।  हमें  लोगों  की  द च  द  क  है  को  समझना  चाहिए  और
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 sist  हल  करना  चाहिए  ।  हमें  एस  तरीकों  पर  विचार  करना  चाहिए  जिससे  जनता  को

 उचित  मूल्यों  पर  खाद्यान्न  मिल  सके  और  खाद्यान्न  की  कमी  की  समस्या  दर  की  जा  सके  ।

 जो  नई  नीति  सदन  के  समक्ष  रखी  गई  उस  पर  पहल  से  सोच  विचार  नहीं  किया

 गया  था  ।  यह  नई  नीति  पेश  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  अत्यावश्यक  वस्तुओं  को  उचित
 मूल्यों

 पर  सुलभ  करना  है
 ।

 कुछ  लोगों  का  विचार  है  कि  हमने  अपनी  नीति
 का

 परित्याग  कर
 दिया

 में
 इससे  सहमत  नहीं  हूं  ।  विरोधी  पक्ष  ने

 हमारी  पहली  खाद्य  नीति
 की

 आलोचना  की

 थी  और  वे  नई  नीति  की  भी  आलोचना  कर  रहे  लकिन  विरोधी  पक्ष  ने  किसी  बेहतर
 नीति  की  ओर  हमारा  ध्यान  नहीं  दिलाया

 हमने  देश  के
 बिकास

 के  लिए  समाजवाद
 का  पथ  अपनाया

 है
 |  हम  यह  मार्ग  किसी

 मूल्य  पर  नहीं  छोड  चाहे  इसके  लिए  हमें  कितनी  ही  कंपनियों

 क
 का  सामना  क्यों  न

 करना  हम  लक्ष्य  प्राप्त  करके  ही  दम  लेंगे  ।

 पहली  खाद्य  नीति  की  असफलता
 क

 कई  कारण
 ki

 ।  खाद्य  नीति  at  आलोचना  करने

 वाले
 माननीय  सदस्यों  ने  देश  में  एस  वातावरण  पैदा  किया  जिसक  कारण  हमें  किसानों

 गेहुं  प्राप्त  न  हो  सका ।  खाद्य  नीति  को  सफल  बनाने  का  एक  मार्ग  तो  यह  है  कि  भारत

 में  तानाशाही
 कायम  की  जाए  और

 लोगों  को  मौलिक
 अधिकारों

 से  वंचित  किया  जाए  और

 दूसरा  मार्ग  लोगों  को  राजी  करके  नीति  कों  सफल  बनाने  का  >
 a

 |  हमारा  देश  प्रजातांत्रिक

 गणराज्य  है  और  हमारी  नीति  की  सफलता  जनता  की
 स्वीकृति

 में  निहित  है  ।  हमे
 अलावा

 से  अधिक  सहकारी  समितियां  खोलनी  होंगी  ताकि  न  केवल  गेहूं  कि  वाली  की  जा  सके  बल्कि

 किसानों
 को  बीज  आदि  देने  की  व्यवस्था  भी  की  जा  सके  ।

 जब
 तक  हम  ऐसा  नहीं

 कर  ad,  तब  तक  जनता
 gare

 खाद्य  नीति  को  स्वीकार  नहीं  करेगी
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि

 नीय  सदस्य  स्वयं  गांवों  में  जाएं  और  वहां  सहकारी  समितियां  खुलवाने  क  fare  प्रयत्न  करें  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  आरोप  लगाया  है  कि  देश  उत्पादन  कम  हो  गयां  हैं
 परन्तु  वास्तविकता

 कुछ
 और  ही  है  ।  माननीय  सदस्य  तथ्यों  से  अवगत  नहीं  हमने  वर्ष

 1970-71  में  10  करोड़  80  लाखों  बन  खाद्यान्न  का  लक्ष्य  पूरा  विया  ।  av  1971-72

 में  गेहूं  का  उत्पादन  2  करोड़  80  लाख  टन
 हुआ

 जब  कि  वर्ष  1970-71  में  यह  लगभग  2

 करोड  30  लाख  टन  था  ।  ay  1972-73
 में  यहं  घट  कर  लगभग  2  करोड  50  लाख

 के रहा  गया  ।  पर्त  यह  आंकडे  सही  नहीं  7.0  खाद्यान्न  व्यापार  के  सरकारी  करण

 परिणाम  स्वरूप  किसानों  के  मने  में  एक  भय  सा  उत्पन्न  हो  गया  कि  यदि वे  अधिक  उत्पादन

 बनकर  गलत  आंकड  दिए । दिखाएंगे  तो  उन्हें  अधिक  उपकर  दना  अतः  उन्होनें

 इस  वर्ष  भी  एसा  ही  हो  रहा

 श्री  दबास नन्दन  मिश्र  सरकार  कहां  था  कि  वह  3  करोड  टन
 का

 लक्ष्य

 प्राप्त  करेंगी
 परन्तु हमने  कहां  था  कि  ऐसा  सम्भव  नहीं  है  ।  सरकार  ने  लक्ष्य  प्राप्ति  के  लिए

 150  करोड़  रुपये
 व्यय  किए  परन्तु  फिर  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  जब  हम  सरकार  की

 आलोचना  करते  है  तो  कहां  जाता  है  कि  हम  देश
 का

 अहित  |

 कर  रहे  है  लेकिन  जब  सरकार

 बढा  चढ़ा,कर  आंकडे  प्रस्तुत  करती है  तो  उस  समय  देश  का  अहित  नहीं  होता

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  «  सदस्य  शांतिपूर्वक  मेरी  बात  सुने  ।
 मैं  यह  कह

 रहा  at  कि
 हमारा  वर्ष  1973-74  में  11  करोड़  30  लाख  से  11  करोड़  40  लाख  टन  के

 बीच  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  ।  खरीफ  का  लक्ष्य  6  करोड़  70  लाख  टन  निश्चित  किया
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 वर्ष  1974-75  के  मौसम  के  लिये  ag  वसूली
 तथा  मूल्य  निर्धारण  संबंधी  नीती  के  बारे  में  चर्चा

 गया  था  सदन  की  जानकारी  के  में  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने  लक्ष्य  पुरा  कर  लिया

 जहां  तक  चावल  की  फसल  का  सम्बन्ध  इस  वर्ष  बहुत  अच्छा  उत्पादन  हुआ

 हमने  4  करोड़  टन  का  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  है  ।  मक्की  के  उत्पादन  में  अवश्य  कमी  आई

 है  ced  इससे  लक्ष्य  प्राप्ति  में  बाधा  नहीं  पडी  है  ।

 जहां  तक  रबी  की  फसल  का  सम्बन्ध  4  करोड़  70  से  80  लाख  टन  खाद्यान्न  उत्पादन

 का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  गेहूं  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।  गह
 उपजाने  वाले  क्षेत्रों  में  बढ़िया  किस्म  के  बीज  बोये  गए  है

 और  हमें  आशा  है  कि  उत्पादन में  वृद्धि

 यह  कहना  ठीक  नहीं कि  उत्पादन  कम  हो  रहा  है  |

 भी  श्याम नन्दन  मिश्र  मंत्री  महोदय  गलत  कह  रहे  हैं  ।  लाखों  लोगों  की  भुखमरी  के

 दार  मंत्री  महोदय  ही  होंगे  ।  |

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  :  माननीय  सदस्य  जनता  में  भ्रान्ति  फैला  रहे  हैं  कि  उत्पादन  में  कमी  हो

 रही  है  ।  इस  प्रकार  माननीय  सदस्य  समस्याओं  को  और  भी  उलझा  रहे
 हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  विभिन्न  सुझावों  पर  मुख्यमंत्रियों  की  बैठक  में  franc  किया

 जाएगा  ।  मैंने  मुख्यमंत्रियों  को  लिखा  है  कि  वे  योजनाओं  की  क्रियान्विति  के  लिए  प्रयत्न  करें  ।

 माननीय  सदस्यों  को  यह  गलतफहमी  दूर  कर  लेनी  चाहिए  कि  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  ।  हम

 बड़े  और  मध्यम  स्तर  की  सिचाई  योजनाओं  के  माध्यमों  से  किसानों  को  लाभ  पहुंचा  रहे  हैं  ।

 aa  सिचाई  योजनाओं  से  हर  वर्ष  दस  लाख  हेक्टयर  भूमि  को  उल  मिल  है  ।

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  स्थिति में  और  सुधार  किया  जाएगा  ।  जहां  तक  बिजली  सप्ल ई  का

 सम्बन्ध  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  वह  20  लाख  किलोवाट  बिजली  राज्यों

 को  प्रदान  करेंगे  ।  आशा  है  इससे  भी  स्थिति  में  सुधार  होगा ।

 जहां  तक  उर्वरकों  का  सम्बन्ध  Q)  यह  सच  है  fe  राज्यों  की  मांगों  को  पूरा  नहीं  जा

 सका  है  ।  हमारी  समता  22  लाख  टन  हज उब रक  पैदा  करने  की  परन्तु  गत  ad  हम  केवल  13
 या  14  लाख  टन  sare  ही  पैदा  कर  सके  ।  बिजली  की  कमी  तथा  किसानों  में  हड़तालों  के

 कारण  एसा  हुआ  ।  अगर  as  रुकावटें  दूर  कर  दी  जाएं  तो  हम  आगामी  वर्ष  अधिक  उर्वरक  पैदा
 कर  सकेंगे  ।  उर्वरक  सम्बन्धी  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  मैं  मुख्यमंत्रियों  की  बैठक  TAFT
 उसमें  ae  सूचना  देना  चाहता  कि  देश  की  उकेरा  मांग  को  करने  के  लिए  stew  और
 खाद  को  मिलाकर  उपयोग  में  लाया  जाए  ।  मैंने  उनसे  यह  भी  कहा  है  कि  वे  केवल  उकेरा
 और  खाद  पर  ही  निर्भर न  रहें  बल्कि  गाय के  गोबर  और  पास  के  जंगलों  से  पत्ते  इकट्ठ  करके
 खाद  तैयार  कराएं  और  कम्पोस्ट  खाद

 के  रूप  में
 उसे  प्रयोग  में  लाए  ।  साथ  ही  उनकों  घासपातन!शी

 दवाईयों  को  प्रयोग  में  लाना  चाहिए  ताकि  उनसे  बनने  वाले  उवंरक  पौधों  के  विकास  के  लिए
 प्रयोग  में  लाए  जा  सकें  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  fear  है  कि  और  अधिक  मात्ना  में  खाद्यान्न  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  उत्पादकों  पर  उपकर  लगाया  जाए  ।  परन्तु  मेरे  विचार  में  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होने
 वाला  है  |  पंजाब  के  सिंचित एवं  असिचित  क्षेत्र  में  उपकर  लगाने  से  हमें  केवल  12.5
 लाख  टन  खाद्यान्न  ही  प्राप्त  होगा  ।  इसी  प्रकार  हरियाणा  से  6.  6  लाख  टन  तथा  उत्तरप्रदेश  से
 7.  8  लाख  टन  प्राप्त  होगा  ।  इस  प्रकार  उपकर  लगाने से  हमें  गत  वर्ष  से  भी  कम  खाद्यान्न  प्राप्त

 होगा  ।  सुझाव  देना  आसान  है  परन्तु  हमें इन  सुझावों  को  तथ्यों  और  आंकड़ों के  प्रसंग  में  देखना

 होगा
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 Discussion  Re.  Procurement  and  Pricing  Chaitra  13,  1896  (Saka)

 Policy  of  Wheat  for  1974-75  Season

 फकरूद्दीन  अली

 गत  वर्ष  हमने  बिहार  और  मध्य  प्रदेश  में  यह  प्रणाली  शुरू  की  ।  गरीब  किसान  इसकी  लपट

 में  आ  गए  और  अमीर  किसान  छूट  गए  ।  उप-कर  लगाने  के  लिए  हमें  जबरदस्ती  करनी  होगी
 और  इसके  लिए  भ्रष्टाचार  के  तरीके  अपनाने  होंगे  ।  हमने इस  विषय  के  पक्ष-विपक्ष  पर  पुरी  तरह
 विचार  कर  लिया  है  ।  इसके  लिए  संयुक्त  समिति  भी  बैठाई  गई  थी  परन्तु  माननीय  सदस्य  उपस्थित

 नहीं  थे  ।

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  मैं  इस  समिति  का  सदस्य  नहीं  हूं  ।  राष्ट्रीय  खाद्य  सलाहकार  समिति

 भी  गठित  की  गई  है  लेकिन  मेरा  नाम  उसमें  नहीं

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद :  मुझे  अनेक  माननीय
 सदस्यों ने  सुझाव  दिए  थे  परन्त ुकुछ  बातें

 vat
 थी  जिनकी  से  हम  निर्णय  न  ले  सके  ।  गत  वर्ष  मई  1973  और  जनवरी  1974  के

 बीच  तक  हमने  गेहूं  का  थोक व्यापार  अपने  हाथ  में  लिया  तों  गेहूं  के  मूल्य  में  प्रति  क्विंटल  65
 से

 100  रुपये  की  बद्धी  हुई  थी  ।  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  विभिन्न  राज्यों  में  अलग  अलग  थी  ।

 माननीय  सदस्य  को  यह  है  कि  इस  विशेष  नीति  को  अपनाने  से  मूल्यों  में  वृद्धि  होगी
 और  इसका  प्रभाव  मूल्य  सूचकांक  पर  पड़गा  |

 परन्तु
 उनको  याद  रखना  चाहिए  कि  मूल्य  सूचकांक

 न  केवल  उचित  मूल्यों  की  दुकानों  पर  बिकने  वाले  गेहूं  तथा  मोटे  अनाज  के  मूल्यों  पर  निर्भर

 है  अपितु  यहू  खुले  बाजार  में  बिकने  वाली
 इन इन  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर  भी  निर्भर  करता  है  ।

 यदि  हुम  दोनों  के  अन्तर  को  कम  कर  सकें  तो
 मूल्य  सूचकांक  के  बढने का

 प्रश्न  नहीं

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  से  सप्लाई  किए  जाने  वाले  गेहूं  के  मूल्यों  में
 वृद्धि

 से  मंहगाई  भत्ते  के

 बढ़ने  का  कोई  औचित्य  नहीं  माननीय  सदस्य  ने  प्रति  क्विंटल
 105

 रुपये  मूल्य  निर्धारित  करने

 का  आधार  जानना
 चाहा  हमने  चावल  का  मूल्य  निर्धारित

 करते  समय
 इसमें

 33  1/  2  प्रतिशत

 की  वृद्धि  की  ay |  गेहूं  के  मुख्य  में  इतनी  वृद्धि  करने  पर  105  रुपय  दर  बनतीਂ  है  ।
 इसके

 अलावा  यह  मूल्य  निर्धारित
 करने  -  में  लोगों  से

 सलाह
 ली  गई  हम  इस  कीमत  गह

 उत्पादकों  से
 खरी

 मैं  उत्पादकों  को  यह  आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  हम  मूल्य  105  रुपये  से

 कम  नहीं  होने  यदि  कोई  व्यापारी  इससे  कम  मूल्य  देता  है  तो  उत्पादक  अपना  संपूर्ण  माल

 हमें  बेच  सकता

 भारतीय  खाद य  निगम  के  लिए  कमोबेश  मलय  पर  खरीदना  संभव  नहीं  |  हमने  थोक

 पारियों  को  इसकी  अनुमति  दी  है  ।  सहकारी  संस्थाओं  जैसे  सरकारी  निकायों  को  भी  हमने  यही

 सुविधा दी

 जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  थोक  व्यापारी  को  105  रुपये  प्रति  क्विंटल  से  खरीदा  गया  गेहूं  का

 50
 प्रतिशत

 भाग  हमें  देना  पडेगा  तो  aa  ठीक  पुछा  गया  है  कि  हम  उस  पर  किस
 प्रकार

 नियंत्रण  रखेंगे  ।
 हरियाणा

 और  सीमा  तक  उत्तर  प्रदेश  में  नियंत्रित  बाजार  हैं  ।

 किसानों  के  साथ  किये  गये  सौदों  का  तीन  स्थानों  पर  पंजीकरण  होता  है
 ।  व्यवस्था  यह  है  कि

 थोक  व्यापारी  को  अनाज  खरीदने के  बाद  उसका  आधा  भाग  हमें  देना  पड़ेगा  वहां  हमारे  आदमी
 जांच  पड़ताल  के  लिए  होंगे  जो  इस  अनाज  को  dbs  भारतीय  खाद  निगमਂ  को  सौंपਂ

 मैँ न  केवल इन  केन्द्रों  में  बल्कि  सीमा  चौकियों  पर  भी  गैर  सरकारी  समितियों  की  स्थापना  के  बारे

 में  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  बातचीत  कर  रहा हूं  जो  fe  अनाज  की  gerd  की  रोकथाम  4  मदद
 देंगे  |  | |  |

 शी  दयानन्द  मिश्र  :  आप  Tawar a  व्यापारियों
 से  यह  वचन  क्यों  नही  ों  ले  लेते  है  कि

 वे  एक  निश्चित  माल मात्रा  में  अनाज  सरकार  को  देंगे  ?
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 3  1974  वर्ष  1974-75  के  मौसम  के  लिये  ag  की  वसूली
 तथा  मूल्य  निर्धारण  संबंध  नीति  के  बारे  में  चर्चा

 ना

 शी  gee  शग  अली  अहमद  :  यह  ता  ican  की  गई  हैं  कि  हमने  अनाज  व्यापारियों

 के  साथ  feet  प्रकार  का  समझौता  किया  हमारी  होती  यह  है  कि  इन  थोक  व्यापारियों  को

 ईमानदारी  से  काम  करने  का  मौका  fear  जाये  ताकि  a  अपनी  भी  कम  सकें  परन्तु

 मेरी  उनको  चेतावनी  है  जमाखोरी  करने  की  स्थिति  में  हम  अपनी  नीति  भी  बदल  सकते  हैं  ।

 उनको  हमारा  विश्वास  बनाए  wat  और  हम  उनकों  अपेक्षित  सहायता  देने  में  पीछे  नहीं

 हटेंगे  |

 थ्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  आप  उनसे  वचन  लें  लीजिए  कि  वे  आपको  साप्ताहिक  अथवा  मासिक

 आधार  पर  अनाज  का  कोटा  दिया  करेंगे  ।  इन्सपैक्टर ों  पर  यह  काम  छोडने  से  बात  नहीं  बनेंगी  |

 श्री  फजरुद्दीन  अली  अहमद  :  मैंने  उनसे  कहा  है  कि  वे  जो  भी  अनाज  aga  करते है
 उसका  50  प्रतिशत  भाग  हमें  दें  |

 aft  नम्बर  लाल  परेल  :  उन्हें  किसानों  से  सीधे  खरीदने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए

 नहीं  तो  हमारे  लिए  जांच  पड़ताल  करना  कठिन  हो  जायेगा  ।
 ea

 ड़ियों  से  खरीद  करनी  चाहिए  |

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  :  जहां  तक  राज्यों  का  संबंध  अनाज  की  खरीदारी  नियमित

 ढंग  से  की  जाती  फिर  भी  हम हर  संभव  उपाय  कर  रहे  हैं  कि  वे  सीध  किसानों  से  न  खरीदें

 इसके  लिए  हम  गैर-सरकारी  समितियों  से  भी  सहायता  लेंगे  ।

 Shri  Satpal  Kapur  (Patiala):  May  I  know  whether  the  Punjab  Government  has
 indicated  that  they  do  not  want  to  revive  the  wholesaler  system?  If  so,  will  you  com-
 pel  them  to  do  so?

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  जो  अस्तित्व
 में  ही  नहीं  है  उसे  कुछ  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता

 है  ।  यदि  कोई  लाइसेंस  मांगने  के  लिए  हमारे  पास  आता  है  तो  हम  राज्य  सरकारों  से  ही  परामर्श
 करक  एस  करेंगे |

 Shri  Satpal  Kapur:  The  growers  of  Punjab  are  not  in  favour  of  wholesalers.
 Then,  why  not  give  those  facilities  to  cooperatives  ant  Public  agencies  which  they
 want  to  give  to  the  wholesalers?

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  क्या  मैंने  यह  नहीं  कहा  है  कि  थोक  व्यापारियों  को  मिलने  वाली

 सुविधा  सहकारी  संस्थाओं  को  दी  जाएगी  ?  यदि  सहकारी  संस्थाएं  अपने  उत्तरदायित्व  को  निभाती

 है  तो  इससे  मुझे  प्रसन्नता  होगी  ?  जहां  तक  निर्गम  मूल्य  का  संबंध  इस
 बारे  में  मैंने  स्थिति  स्पष्ट

 कर  दी  है  हमारी  नीति  अधिक
 से

 अधिक  राज  सहायता  देने  की  थी  ।  राज  की  दर

 बढ़ाने  के  बारे  में  विचार  किया  गया  था  ।  यदि  हम  राज  सहायता  बढ़ाते  हैं  तो  इससे  घाट  की

 अर्थ  व्यवस्था  बढ़ेगी  ।  इस  पद्धति  से  लोग  खुले  बाजार  से  भी  अनाज  खरीद  सकते

 श्री  परि पूर्णा नन्दन  ae  (  टिहरी गढ़वाल  )  :  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  यह  शंका  व्यक्त  की  है

 कि  थोक  व्यापारी  अच्छा  गेहूं  अप  ने  पास  रख  कर  खराब  गेहूं  सरकार  को  बेच  सकता  है  ।  सरकार

 लिए  क्या  कार्यवाही की  है  ? नेट्स  स्थिति  से  निबटने  के

 at
 तो  te  wer  g  fe  जेस  ही  व्यापारी  गेहूं  खरीदता है  ।  वह श्री  फखरुद्दीन  झलो  अहमद  :  य

 तत्काल  ही  उसका  50  प्रतिशत  भाग  हमें  दे  देगा  ।

 Shri  P.  Yadav:  There  were  hail  storms  at  Sitamarhi,  Motihari  and  other
 taking  to  help  them?

 places.  What  steps  are  you
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 श्री  फल्  अली  अहमद  :  में  राज्य  सरकार  से  इस  संबंध  में  बातचीत  करूंगा  |

 शी  दयासनन्दन  मिश्र  :  क्या  सरकार  मूल्यों  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  पर  विचार

 कर  रही  है  ?  क्या  बिहार  को  और  अधिक  अनाज  जायेगा  ?

 tt  फखरुद्दीन  अली  अहमद :  हमने  पिछले  महीने  और  इस  महीने  बाहर  को  अधिक  खाद्यान्न

 है  ।  कुछ  feat  में  गेहूं  बाहर  ज्ञ  जाएगा  और  तब  बिहार  में  खाद्यान्न  की  कोई

 ताई  नहीं  रहेगी  ।

 श्री  दयानन्द  fat  मूल्यों  की  अधिकतम  सीमा  निश्चित  करने  के  बारे  में  आपका  क्या

 कहना  है
 ?

 थो  फखरुद्दीन  अली  अहमद  :  अभी  हमने  मूल्यों  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  7

 हम  उन्हें  अनुचित  लाभ  नहीं  उठाने  देंगे  ।

 Shri  Chiranjib  Jha:  Will  the  hon.  Minister  give  directions  to  cooperative  depart-
 ment  to  allow  the  educated  unemployed  in  the  villages  to  form  cooperative  Societies ?

 Shri  Shivnath  Singh  (Jhunjhunu):  It  is  proposed  to  allow  wholesalers  to  take

 wheat  to  deficit  states  from  surplus  states  on  the  basis  of  permit.  Will  such  permis-
 sion  be  given  to  cultivators  also  ?  Also.  will  the  Government  allow  to  sell  wreats  in

 deficit  states  at  the  rate  of  Rs.  150  per  quintal.or  more  than  this  rate?

 Shri  F.  A.  Ahmed:  So  far  as  the  deficit  states  are  concerned,  wheat  purchased
 there  will  not  be  allowed  to  be  taken  out.  As  regards  the  surplus  states,  we  will  take

 care  to  supply  wheat  to  the  needy  States.

 इसक  पश्चात्‌  लॉक  सभा  1974/15  चल  1896
 के  ग्यारह  बजे  तक  क

 लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Friday,  April  5,  1974/
 Chaitra  15,  1896  (Saka).
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